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 991  केन्द्रीय  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  विशेष  Issue  of  special  medicines  at  Central

 Hospital,  North  Eastern  Railway  1-4 दवाइयों  का  दिया  जाना

 992  कुमार  एक्सप्रेस  में  यात्रियों  का  लुटा  जाना  Looting  of  passengers  in  Kumtaan

 Express  4-8

 993  नयी  लाभप्रद  रेलवे  लाइनों  का  निर्माण  Construction  of  New  Uneconomical

 Railway  Lines  8-10

 Job  Analysis  of  Posts  in  Signal  and 998  भारतीय  रेलवे  में  संकेत  तथा  दूरसंचार
 Telecommunications  Department विभाग  में  पदों का  काय  विश्लेषण
 on  Indian  Railways  10-12

 999  रांची  स्थित  हैवी  इंजी  निर्धारित  कारपोरेशन  Appointment  of  Directors  In

 में  निदेशकों  की  नियुक्ति
 Heavy  Engineering  Corporation,

 Ranchi  12-14

 Expenditure  incurred  on  Mainte- 1004  qataz  सीमा  रेलवे  में  टिकट  निरीक्षण

 दस्ते  पर  किया  गया  खच  nance  of  Ticket  Checking  Suad

 on  North  East  Frontier  Railway  14-17

 1005  दिल्ली  शाहदरा  से  सहारनपुर  तक  बड़ी  Construction  of  Broad  Gauge  line

 from  Delhi-Shadhara  to  Saharan-
 लाइन  का  निर्माण

 17 pur

 सूचना  प्रशन  Short  Notice  Questions

 19  बरौनी  तेलशोधक  कारखाने  के  लिए  Utilisation  of  Additional  Capacity

 created  for  Barauni  Refinery  18-24
 की  अतिरिक्त  क्षमता  का  उपयोग

 लिम

 *किसी  नाम  पर  अंकित  यही-इस  बात  का  चौक  हे  कि  प्रत  को  सभा  में  उस  सदस्य  ने

 वास्तव  4
 »

 पूछा  था  |

 eto;  e  the *The  sig  nf  marked  abov  wa  i name  of  a  Member  indicated  that  the  question  was

 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (1)
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 geal  के  लिखित  उत्तर  Written  Answers  to  Questions

 994  कलकत्ता  बंद  के  कारण  रेलवे  को  हुई  हानि
 Loss  suffered  by  Railways  due  to

 NM c valcutta ha  Bund PUIG  24-25

 995  ड्रम  बैरल  उद्योग  की  प्रतिष्ठापित  Utilisation  of  installed  capacity  of

 25-26 क्षमता  का  उपयोग  करना  Drum  and  Barrel  Industry

 996  विभिन्न  प्रकार  के  नमकों  की  ढुलाई  के  लिए  Discrimination  in  Railway  Freights

 for  different  Categories  of  Salt  26 रेलवे  भाड़े  को  दरों  में  भेदभाव

 Establishment  of  Bank  of  Imported 997  आयातित  तथा  स्वदेशी  कच्चे  माल  का

 ष्  स्थापित  करना  and  Indegenous  Raw  Material  26-27

 1000  रेलवे  कर्मचारियों  की  शिकायतों  के  बारे  Confidential  letter  ftom  Railway

 Board  to  Labour  Ministry  re  Gri- में  श्रम  मन्त्रालय  को  रेलवे  बोर्ड  का
 evances  of  Railway  Employees  27

 गोपनीय  पत्न

 1001  हावड़ा  पुल  पर  बहुत  अधिक  भीड़-भाड़  के  Inconvenience  to  Railway  Passen-

 gers  due  to  Traffic  Jam  on  How-
 कारण  यातायात  रुक  जाने  से  रेलवे  27-28 rah  Bridge
 यात्रियों  को  सुविधा

 1002  विलास  तथा  गैर  श्रावक  वस्तुएं  तैयार  Industries  engaged  in  production

 करने  में  लगे  उद्योग  of  Luxury  and  Non-essential  Items  28-29

 1003  तेल  कम्पनियों  को  तेल  वाहक  माल  डिब्बों  Supply  of  Tank  Wagons  to  Oil  Com-

 का  सम् भरण  panies  29-30

 1006  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  रूसी  ढांचों  Supply  of  Russian  structurals  for

 की  सप्लाई
 Bokaro  Steel  Plant  30

 1007  कागज  बनाने  के  कारखानों  का  विस्तार  Expansion  of  paper  Mills  30

 Setting  up  OL of  Assembly  plants 1008  हिन्दुस्तान  मशीन  gee  द्वारा  विदेशों

 in में  पुर्जे  जोड़ने  के  संयंत्रों  की  by  H.  M.  T.  Foreign

 स्थापना  Countries  31

 1009  भावनगर  में  फास्फोरस  की  स्थापना  Setting  up  of  Phosphorus
 plant

 at

 Bhavnagar  31-32

 Setting  up  of  a  Pig  Iron  Complex  by 1010  दुर्गापुर  परियोजना  लिमिटेड  द्वारा  कच्चे

 लोहे  के  कारखानों  को  स्थापना  Durgapur  Project  Ltd.  32

 1011  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  क  Setting  up  of  industries  in  Backward

 स्थापना  areas  of  Madhya  Pradesh  33-34

 ii)
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 44i9 Instru 1012  श्रौजार  कोटा  द्वारा  उत्पादन  Production  by  ments  Plant,
 Kota  33

 1013  तैल  बरल  fantail  की  लाइसेंस  प्राप्त  Licensed  capacity  of  (011  Barrel

 Fabricators  33-34 क्षमता

 1014  सिकंदराबाद  जाने  वालों  उपनगरीय  Fire  to  a  carriage  of  a  Secunderabad

 bound  Suburban  Train  by  Telen- गाड़ी  के  एक  डिब्बे  में  तेलंगाना  आन्दोलन

 gana  agitators  34 कारियों  द्वारा  झाग  लगाया  जाना

 1015  रेलवे  मन्त्री  द्वारा  निरपेक्षता  दौरा  Inspection  tour  by  Railway  Minister  34-35

 1016  तीसरे  दर्जे  में  यात्रा  करने  वालों  के  लिए  Need  for  more  coaches  for  third

 अधिक  डिब्बों  की  श्रावदयकता
 class  passengers  35

 1017  रेलवे  में  निम्नतर  वग  के  धन्धों  के  लिए  Appointment  of  local  people  for

 स्थानीय  लोगों  की  नियुक्ति
 Lower  categories  in  Railway  jobs  35-36

 1018  गोधरा  में  उर्वरक  कारखाना  स्थापित  करने  Investigation  by  Commission  of  In-

 quiry  Tre.  Grant  of  licence  to  set
 का  लाइसेंस  मंजूर  करने  के  बारे  में

 up  Fertiliser  Plant  in  Goa  36
 जांच  ग्रामों  द्वारा  जांच

 1019  साइकिल  रिक्याशओं  के  लिये  श्राटोइंजनों  Production  of  Auto  Engines  for

 Cycle  Ricks  ha aie  ws  36-37
 का  निर्माण

 Visit  Ul  DApPCSy  अ ot  Exper.  (Term  so  Iraq  37 1020  विशेषज्ञ  दलों  द्वारा  ईराक  की  यात्रा

 अ्रतारांकित  प्रदान  सख्या
 U.S.  Q.  Nos.

 Death  due  10  consumption  of  toddy 6229
 ताड़ो

 ग्रेड  शराब  पीने  के  कारण
 37-38 मौतें  and  1111  011.

 38-39 6230  भारत  में  काज़  तैयार  करने  वाले  कारखाने  Cashew  processing  factories  in  India

 Setting  up  of  Tannery  in  Jind के  सहयोग  से  जींद  में  चमड़ा

 साफ  करने  के  कारखाने  की  स्थापना
 with  Bulgarian  Collaboration  39-40

 Singling  out  of  top  Business  Houses  40-44 6232  बड़े  व्यापार  ग्रहों  के  कार्यों  पर  प्रतिबन्ध

 6233  राजस्थान  में  लघु  उद्योगों  का  विकास  Development  of  small  scale  indus-

 41 tries  in  Rajasthan

 Decline  in  the  sale  of  goods  due  to 6234  करों  के  कारण  माल  को  बिक्री  में  कमी

 taxation  42

 6235  दिल्ली  श्र  रिवाड़ी  के  बीच  रेलगाड़ियों  के  Increase  in  incidence  of  interference

 चलने  में  हस्तक्षेप  करने  का  बिना  टिकट
 of  running  of  trains  and  ticket-

 less  travelling  between  Delhi  42
 यात्रा  करने  की  घटनायें  में  वृद्ध  and  Rewari

 (  iii
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 6236  रेलवे  कार्यालयों  A  संगणकों  wie  Reaction  of  Railway  Unions  to  the

 चलित  मशीनों  के  प्रयोग  पर  रेलवे  introduction  of  Computers  and

 automation  in  Railway  Offices  42
 मजदूर  संघों  की  प्रतिक्रिया

 6237  ग्रा दिवा सी  विकास  खंडों  के  लिए  निधि  Funds  for  Tribal  Development  Blocks  43

 Broad  Gauge  line  from  Manmad 6238  मध्य  रेलवे  में  मानना  से  मालेगांव  तक

 बड़ी  लाइन  to  Malegaon  (Central  Railway)  43

 6239  सरकारी  कोटे  से  स्कूटर  Scooters  from  Government  quota
 43-44

 6240  मैसेज  बंगाल  पॉटरीज  कलकत्ता  Misappropriation  of  Funds  of  M/s.

 45
 द्वारा  घन  का  दुर विनियोजन

 Bengal  Potteries  Ltd.  Calcutta

 6241  मैसर्स  बंगाल  पॉटरीज  कलकत्ता  Complaints  of  mismanagement  and

 exploitation  from  Share  holdets के  झंदाधारियों  से  सुप्रबन्ध  भ्र ौर  शोषण
 of  M/s  Bengal  Potteries  Ltd.Cal-

 के  बारे  में  शिकायतें
 cutta  45

 6242  tag  बंगाल  पोटरीज  कलकत्ता  Annual  Accounts  of  M/s  Bengal

 के  वार्षिक  लेखे  Potteries  Ltd.  Calcutta  45-46

 6243  मैसस  बंगाल  पोट रोज  कलकत्ता  Appointment  of  Managing  director  in

 M/s  Bengal  Potteries  Ltd.  Calcutta  46-47 में  प्रबन्ध  निदेशक  की  नियुक्ति

 Enquiry  into  price  structure  of  Vespa 6244  वेस्पा  स्कूटरों  के  मूल्य  ढांचे  को  जांच
 Scooters  47

 6245  ग्रत्दमान  कौर  निकोबार  द्वीप  समूह  द्वारा  Participants  from  Andaman  and

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  युवक  समारोह  में  भाग  Nicobar  Islands  in  International

 लेना
 Youth

 Fes
 tival  *47-48

 6246  रासायनिक  संयंत्रों  के  लिए  यंत्र  तथा  Agreement  with  USSR  for  providing

 assistance  to  manufacture  instru-
 कररा  बनाने  हेतु  सहायता  देने  के

 ments  for  Chemical  plants  48-49
 सम्बन्ध  में  रूस  के  साथ  करार

 6247  1970-71  के  बजट  प्रस्तावों  की  घोषणा
 Increase  in  price  of  articles  after

 announcement  of  Budget  proposal
 के  पश्चात्  वस्तु भ्र ों  के  मूल्य  में  बृद्धि  for  1970-71  49

 6248  हावड़ा  खड़गपुर  सेक्सन  ga  Disruption  of  train  service  on  How-

 पर  रेल  सेवा  भ्र स्त व्यस्त  हो  जाना  rah  Kharagpur  Section  (South

 Eastern  Railway)  50

 6249  राज्य  विधान  परिषदों  की  सहायता  में  Incease  in  Membership  of  State

 51
 वृद्धि  Legislative  ‘Councils

 (  iy
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 चना 6250  भारत  में  औद्योगिक  an  केन्द्र  की  Setting  up  of  Industrial  Information

 स्थापना  Centre  in  India  51

 6251  जम्मू  तथा  काश्मीर  को  वन  सम्पदा  पर  Indo  USSR  Agreement  on  forest

 भारत  रूस  करार  wealth  of  Jammu  and  Kashmir  51-52

 6253  गुजरात  में  मू  गिलो  के  तेल  की  मिलों  का  Nationalisation  of  Groundnut  oil

 राष्ट्रीय  चरण
 Mills  in  Gujarat  52

 6254  बिहार  में  हरिजनों  के  लिए  मकानों  का  Construction  of  Houses  for  Hari-

 52 निर्माण  jans  in  Bihar

 6255  गढ़वाल  क्षेत्र  को  पिछड़े  क्षेत्र  घोषित  करना  Declaration  of  Garhwal  area  85

 Backward  area  and  =  Prohibi- कौर  वहाँ  सद्य निषेध  लागु  करना

 tion  in  that  area  52-53
 6256  विभिन्न  रेलवे  के  विरुद्ध  न्यायालयों  में  दायर

 Claims  filed  in  Law  Courts  against
 किये  गये  दावे  53-55 different  Railways

 6257  vise  हेड  सीनेटरों
 Payment  of  Arrears  to  Upgraded

 को  वेतन  को  बकाया  राशि  देना  Head  Signallers  (Northern  Rail-

 way)  55.0
 6258  गोरखपुर

 में  नियुक्त  प्रथम
 Transfer  of  class  I  and  Class  II

 तथा  fgata  श्रेणी  क  अधिकारियों  का  Officers  posted  at  Gorakhpur

 स्थानान्तर  (North  Eastern  Railway)  55

 6259  गोरखपुर  में
 Posting  of  Guards  ‘A’  Grade  81

 गार्डों  की  नियुक्ति
 Gorakhpur  (North  Eastern  Rail-

 way)  56
 6260  लुधियाना-चण्डीगढ़-जगाधरी  रेलवे  लाइन

 Survey  for  Ludhiana-Chandigarh-
 के  लिए  सें  क्षण  56 Jagadhri  Railway  Line

 6261  द्वारा  स्टेशन  पर  प्रतीक्षालय
 Alleged  Rape  of  a  woman  by  a

 में  टिकट  कलेक्टर  द्वारा  एक  महिला  Ticket  Collector  in  Waiting  Room

 के  साथ  कथित  बलात्कार  at  Harda  Station  (Central  Rail-

 way)  56-57

 6262  विदेशी  सहयोग  विदेशी  Insistence  of  Foreign  Collabo-

 सेवा
 पर  जोर  दया  जानां a  rators  for  Foreign  Consultancy

 Servi  ce  57-58 vir

 6263  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  भारतीय  रेलवे  में  Absorption  of  casual  labourers  in

 स्थायी  रूप  से  लगाना  Indian  Railways  58

 (Vv)
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 दम  Expenditure  on  Welfare  of  Sche- 6264  भ्रनुसुचित  जातियों  अनुसूचित
 duled  Castes/Scheduled  Tribes  58-59

 जातियों  कल्याण  पर  किया  गया  aa

 Provision  of  Water  and  Light  on 6265  ग्वालियर  fas  छोटी  लाइन  खंड
 Stations  on  Gwalior  Bhind  Nar-

 पर  स्टेशनों  पर  पानों  तथा
 row  gauge  Section  (Central  Rail-

 बिजली  की  व्यवस्था
 way)  59-60

 6266  ait  के  निकट  विद्यार्थियों  द्वारा  टिकट  Setting  of  fire  to  Bogies  and  Man-

 निरीक्षण  कर्मचारियों  को  पीटा  जामा  handling  of  Checking  Staff  by

 att  डिब्बों  में अराग  लगाया  जाना
 Students  near  Agra  60

 Recommendations  of  Railway  Ac- 6267  सिगनल  कर्मचारियों  के  बारे  में  रेलवे

 टना  जांच  1968  की  cidents  Inquiry  committee  (1968)

 re.  60-61
 frat  Signalling  Staff

 6268  रेल  दुर्घटना  जांच  समिति  (1968)  की  Recommendations  of  Railway  Ac-

 cident  Inquiry  Committee  (1968)  61
 सिफ़ारिशों

 6269  बंस पुरा  कौर  देवगढ़  Non  payment  of  \unheaithy]  city

 allowance  to  Railway  employees  at
 ga  में  रेल  कम चा  रियों

 Barbil,  Bolari,  Banaspura  and
 को  श्रस्वास्थ्यकर  नगर  का  न

 61-62
 दिया  जाना

 Deogath  (South  Eastern  Railway)

 6270  areal  परिवहन  कर्मचारियों  को  Non  running  Room  Facility  allo-

 नान रनिंग  रूम  फेसिलिटी  भत्ता  wance  to  relieving  'Transpor-

 tion  staff  62

 6271  उत्तर  रेलवे  के  रिवेंज  तथा  रिसीविंग  Rules  re:  temporary  posting  of  leave

 सहायक  स्टेशन  मास्टरों  की  अ्रस्थायी  Reserve  and  Relieving  Assistant

 Station  Masters  on  Northern
 नियुक्ति  के  बारे  में  नियम

 Railway  62

 Deferment  of  Increments  of  Sta- 6272  उत्तर  रेलवे  में  दिल्ली  डिवोजन  के  स्टेशन
 ‘tion  Masters  and  Assistant  Sta-

 मास्टरों  तथा  असिस्टेट  स्टेशन  मास्टरों
 tion  Masters  of  Delhi  Divsion

 की  वेतन  वृद्धि  स्थगित  किया  जाना
 (Northern  Railway)  62-63

 6273  बम्बई  कौर  मंगलौर  के  सोच  सीधी  Direct  Train  Service  betaveen  Bom-

 गाड़ी  चलाया  जाना  bay  and  Mangalore  63

 6274  डिबाई  रेलवे  स्टेशन  पर  Supply  of  Electricity  for  staff  Quar-

 कर्मचारियों  के  क्वार्टरों  को  बिजली  ters  at  Dibai  Railway  Station

 की  सप्लाई  (Northern  Railway)  63-64

 (  vi  )
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 पता  घर  Fo
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 6275  त्रिवेणी  स्ट्रक्चरल  इला  x ती कड्लाकाय्यी  £toauw Prody  ction  in  Triveni  Structural

 उत्पादन  Limited,  Allahabad.  64

 6276  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  लिमिटेड  National  Industrial  Development

 Corporation  limited  64-65

 6277  भारतीय  वारश्गिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  संघ  Indo  German  Collaboration  Talks

 के  प्रतिनिधियों  के  साथ  भारत  wa  with  Representatives  of  FICCI  65

 सहयोग  सम्बन्धी  वार्ता

 6278  हाबड़ा  एक्सप्रेस  तथा  अरन्य  रेलगाड़ियों  का
 Halt  and  other

 65-66 पारसनाथ  स्टेशन  पर  रुकना
 trains  at  Parasnath  Station

 6279  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  में  माल डिब्बों  का  Wagon  breaking  on  North  East

 Frontier  Railway  66-67 तोड़ा  जाना

 Loss  of  Goods  through  pilferages, 6280  चोरियों  ate  माल  डिब्बों  के  तोड़ने  के
 Wagon-breaking  and  Compensation

 कारण  माल  की  हानि  तथा  उसके
 tion  paid  therefor  by  Northeast

 कारण  भुगतान  किये  गये  मुआवजे  की  Frontier  Railway  68
 राशि  सीमा

 6281  दूसरा  विवाह  करने  पर  प्रतिबन्ध  Ban  on  second  marriage  68-69

 6282  चण्डीगढ़  विवाद  पर  हुए  दंगों  के  दौरान  Suspension  of  train  services  during
 disturbances  on  Chandigarh  issue  69

 रेल  सेवाशर्तों  का  are  किया  जाना

 6283  दौराला  से  मवाना  तक  मीटर  रेलवे  लाइन
 Conversion  of  metre  gauge  line

 from  Daurala  to  Mawana  into
 को  बड़ी  लाइन  में  परिवर्तित  करना

 Broad  Gauge  69

 6284  भारतीय  रेलवे  टिकट  निरीक्षक  कमंचारी  Recognition  to  Indian  Railways
 ‘

 ticket  Checking  Staff  Asso
 संघ  को  मान्यता

 69-70 ciation

 6285  कोयला  खानों  को  मालडिब्बों  का  आवंटन  Allotment  of  wagons  to  coal  mines  70-71

 6286  मैकेनिकल  खराबी  के  कारण  मध्य  रेलवे  Railway  accidents  on  Central  Railway

 में  रेल  दुर्घटनाएँ  due  to  Mechanical  Defects  71-72

 6287  मध्य  प्रदेश  में  हरिजनों  को  प्लाट  को  गई  Land  allotted  to  Harijans  in  Madhya

 Pradesh  72
 भूमि

 6288  मध्य  रेलवे  में  *  छंटनी  किये  गये  नैमित्तिक  Jon  payment  of  dues  to  retrenched

 on  Central
 श्रमिकों  को  बकाया  मजूरी ने  दिया

 casual  labourers

 Railway  72
 जाना

 (  vit )
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 पृष्ठ / 82865

 ला  प्र०  Fo

 S.  Q.  Nos.

 6290  भारत  में  औद्योगिक  विकास  के  बारे  में  statement  re  :  industrial

 पार्किन्सन  का  वक्तव्य  dgve,opment)  of  India.  73

 6291  दिल्ली  से  मद्रास  कौर  दिल्ली
 से

 बम्बई  तक  Capital  express  from  Delhi  to  Mad-

 राजधानी  एक्सप्रेस
 ras  and  Delhi  to  Bombay  73

 6292  मैसेज  स्टोण्डडं  ड्रम  एण्ड  बैरल  मैन्यूफैक्चरर रिंग  M/s  Standard  drum  and.  Barrel

 Manufacturing  Co.  Bombay  73-74 बम्बई

 6293  सिकन्दरा बाद  बंगलौर  रेलवे  लाइन  का  Conversion  of  Secunderabad  Banga-

 lore  Railway  Line  into  braod  gauge  74
 बड़ी  लाइन  में  बदला  जाना

 6294  aga  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  कम  शियल  Promotion  of  class  IV  staff  to  posts

 of  commerical  clerks,  ticket  col- कलक  कलेक्टर/ट्रेन  कलक

 lectors |  train  clerks/  store
 स्टोर  क्लिक  के  पदों  पर  पदोन्नति

 clerks  74-75

 6295  विकलांग  व्यक्तियों  का  पुनर्वास  Rehabilitation of  handicapped  persons  75-76

 6296  इलाहाबाद  डिवीजन  के  Retrenchement  of  class  III  and

 चिकित्सा  विभाग  के  तृतीय  तथा  चतुथं  class  IV  staff  of  medical  department

 श्रेणी  के  कमंचारियों  की  छंटनी  Allahabad  (Northern  Railway)  76

 6297  इलाहाबाद  डिवीजन  के  कुछ  स्टेशनों  Recruitment  of  scavanging  staff  at

 पर  सफाई
 चोरियों  certain  stations  of  Allahabad  Div-

 76 की  भर्ती  sion  (Northern  Railway)

 6298  इलाहाबाद  डिवीजन  में  Confimation  of  Sanitary  Staff  in

 सफाई  कर्मचारियों  का  स्थायीकरण  Allahabad  division  (Northern  Rail-

 way)  77

 6299  शाहदरा  सहारनपुर  लाइट  रेलवे  द्वारा  Profits  earned  by  Shahdara  Sah-

 glad  लाभ  ranpur  Light  Railway  77

 Orphans  in  the  country  77 6300  देश  में
 arat  की  संख्या

 6301  दादा  झ ar  न  एण्ड  स्टील  कम्पनी  का  Take  over  of  Tata  Iron  and  Steel

 अधिग्रहण  Company  77-78

 6302  राजनीतिज्ञों  तथा  सरकारी  अधिकारियों
 के

 Plea  for  management  of  Public  Sec-

 बजाय  तकनीकी  व्यक्तियों  दारा  az  |  Undertakings  by  Technical

 उपक्रमों  का  प्रबन्ध
 Persons  instead  of  politicians  and

 Government  officials  78

 (  viii
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 6303  भिलाई  इस्पात  कारखाने  में  salar  के  Workers  employed  in  Bhilai  Steel

 Plant  on  jobs  meant  for  engineers  79 काम  पर  कमंचारियों  की  नियुक्ति

 Rhilai 6304  भिलाई  इस्पात  कारखाने  को  हानि  Loss  in  ONnilal  Steel  Plant  79-80

 6306  मोत् तो पुर  कानों  स्टेशनों  Setting  up  of  a  halt  Station  between

 के  बीच  एक  हाल्ट  स्टेशन  HT  Motipur  and  Katni  Station  (No-

 बनाया  जानां  rth  Eastern  Railway)  80

 Enquiry  into  smuggling  of  two 6307  राज  नगर  स्टेशन  से  तेल

 के  दो  ढोलों  को  चोरी  छिपे  ले  जाने  के  drums  of  oil  from  Rajnagar

 बारे  में  जांच
 Station  (North  Eastern  Railway)  80-81

 Deletion  f  Dnangar  (Khatik)caste 6308  अनुसूचित  जातियों  की  सुची  में  से  ढींगरा

 from  the  list  of  Scheduled  Castes  81-82 जाति  को  हटाना

 Complaint  re:  Misuse  of  official  jpow- 6309  चीफ  बीकानेर

 ewer)  vy  chief  controller  Bika- द्वारा  सरकारी  शक्ति  का  दुरुपयोग  किये

 जाने  के  बारे  में  शिकायत  ner  (Northern  Railway)  82

 Special  Wing  in  Railway  Board  to 6310  विदेशों  पर्यटकों  को  स्टेशनों  पर  सुविधा

 देने  को  समस्या  को  हल  करने  के  लिपे  deal  with  problem  of  facilities  to

 82
 विशेष  विग  foreign  Tourists

 6311  में  पेपर  मिल  Paper  Mill  in  Assam  83

 6312  भारतीय  रेलवे  द्वारा  यवतमाल  तथा  Taking  over  of  Yeotmal  Murtajapur

 Narrow  gauge  railway  line  by मुरतियाजपुर  रेलवे  को  छोटो  लाइन

 को  alate  में  लेना  Indian
 Railways

 83-84

 6313  बैलगाड़ियों  के  टायर  तथा  ट्यूबों  को  Demand  for  declaring  tyres  and

 विश्क  वस्तुएं  घोषित  करने  की  मांग  tubes  for  Bullock  carts  as  essen-

 tial  commodities  84

 6314  औद्योगिक  क्षेत्रों  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  Difficulties  in  setting  up  of  small

 स्थापित  करने  में  कठिनाइयां  Scale  industries  in  Industrial

 Areas  84-85

 6316  जोवन  बोला  निगम  के  एक  भूत पू वं  अध्यक्ष  Appointment  of  a  former  chairman,

 85-86 की  वोल्टाज  लिमिटेड  में  निदेशक  के  LIC  as  Director  in  Voltas  Ltd.

 रूप  में
 नियुक्ति

 oe  आ  वे e 6317  sais  पेपर  as  गा  को  पुनः  चालू  Rehabilitation  of  Ashok  Paper  Mills

 86 करता  Darbhanga

 (ix)
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 6318  समस्तीपुर  डिवीजन  में  Wrong  Fixation  of  Seniority  of

 शेड  aaa  आदि  की  गलत  वरीयता
 Shed  Khallasi  etc.  .in  Samasti-

 pur  Division  (North  Eastern
 निर्धारित  करना

 Railway)  86-87

 6319  एलिया  पेरूमल  समिति  से  सम्बन्धित  Alleged  destruction  of  decuments

 दस्तावेज  नष्ट  करने  का  कथित  समाचार  connected  with  Elyaperumal  Com-

 mittee  87

 6320  उत्तार  रेलवे  के  दिल्ली  क्षेत्रों  में  नियोजित  Paid  Rests  to  Casual  Labour  Emp-

 नेमित्तिक  मजदूरों  को  मजदूरी  सहित  loyed  in  Delhi  Area  (Northern

 88
 अव करा दा  Railway)

 6321  रेलवे  अस्पताल  भटिंडा  के  Payment  of  Provident  Fund  and

 Family  pension  to  Families  of
 मृत  चतुर  श्रेणी  कर्मचारियों  के

 Deceased  class  IV  Employees  of
 परिवारों  को  भविष्य  निधि  तथा  परिवार

 Railway  Hospital  Bhatinda
 पेंशन  का  भुगतान

 (Northern  Railway)  88

 6322  उत्तर  बंगाल  में  कागज  मिल  Paper  Mill  in  North  Bengal  88-89

 6323  डम  डम  रेलवे  स्टेशन  पर  रेल  डिब्बे  तोड़ने  Firing  on  a  Violent  Mob  of  Wagon

 वाली  हिंसात्मक  भीड़  पर  गोली  चलाया  Breakers  at  Dum  Dum  Railway

 Station जाना  89

 6324  तृतीय  श्रेणी  के  कमंचारियों  के  पदोन्नति  Percentage  of  Promotion  Quota  of

 Class  ITIL  Staff  89 कोटे  की  प्रतिशतता

 6325  उधना  से  लेकर  भरुगडाला  Ne  Laying  of  Railway  Line  from  Udh-

 तक  रेलवे  लाइन  बिछाना  anato  Bhugdala  Port  (Gujrat  State)89-90

 6326  स्टेनोग्राफर ों  तथा  दटाइपिस्टों  के  लिये  Incentive  scheme  for  stenographers

 प्रोत्साहन  योजना  कौर  and  T'ypists  and  special  pay  to

 टेली प्रिन्टर  आपरेटरों
 ।
 को  '['616 10116 / "616 [०7170061  .Comp-

 tometer  Operators  90-91
 विशेष  वेतन

 6327  घाघरा  नदी  के  मांगी  पुल  पर  यातायात  Traffic  on  Manjhi  Bridge  on  Gha-
 91 ghra  River

 6328  एक्सप्रेस/मिल  गाड़ियों  में  टेलीफोन  सेवायें  Telephone  service  in  Express  Mail

 Trains  91

 6329  facts  राज्य  ate  feat  बोर्ड  का  Advisory  function  of  Delhi  State

 परामर्शदात्री  काय  Nari  Niketan  Board  91-92

 (x)



 nati  के  लिखित  WRITTEN  ANSWERS  TO

 विषय  Subject
 पृष्ठ  [Pages
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 6330  दिल्ली  राज्य  नारी  निकेतन  के  कर्मचारियों  Payment  of  Dearness  Allowance

 of को  मंहगाई  भत्ते  का  भुगतान
 to  Employees  Delhi  Nari

 Niketan  92

 6331  AVR परि  चम  बंगाल  में  स्टेनलेस  स्टील  के  निर्माण  Issue  of  Licences  to  parties  in

 के  लिये  कम्पनियों  को  लाइसेंस  देना  West  Bengal  to  manuf  acture
 stainless  Steel  92.93

 6332  फिल्म  कम्पनियों  की  प्राधिकृत  तथा  प्रदत्त  Authorised  and  paid.  up  capital  of

 Film  Companies  93
 पूंजी

 6333  राक़िम  जातीय  क्षेत्रों  को  पिछड़ापन  Survey  to  determine
 backwardness

 निर्धारित  करने  हेतु  सर्वेक्षण  of  Tribal  Areas  93-94

 6334  महाराष्ट्र  में  फर्मों  ake  समवायों  को  ऋण  Loans  to  firms  and  companies  in

 Maharashtra  94
 6335  डीजल  लोकोमोटिव  aaa  द्वारा  निर्मित  Locomotives  manufactured  by

 इंजन  तेल  चलने  वाली  गाड़ियों  के  लिये  Diesel  Locomotive  works  unfit-

 भ्र नुम युक्ती
 for  High  Speed  Trains  *  94

 6336  बम्बई  कलकत्ता  दिल्ली  के  बड़े  होटलों  Call  girls  racket  in  Big  Hotels  of

 Bombay,  Calcutta  and  Delhi  95 में  वेश्यावृत्ति  करने  वाली  लड़कियों

 का  गिरोह

 6337  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के  विस्तार  के  Indo  Russioan  Agreement  on  Expan-

 सम्बन्ध  में  भारत  रूस  करार  sion  of  Bhilai  Steel  Plant  95

 6338  पासंग  माग॑  बीजक  के  बिना  सब्जी  शौर  Despatch  of  consignment  of  Vegeta-

 ताजे  फलों  को  भेजना  tables  and  fresh  Fruit  without

 Parcel  way  Bill  95-96

 Setting  up  of  ceramic  plant  at 6339  कुबरा  में  चीनी  मिट्टी  के  वतन

 बनाने  के  कारखाने  को  स्थापना  Kundara  (Kerala)  96

 Setting  up  All  India  Leather  Board  96-97 6340  अखिल  भारतीय  चमड़ा  बोड़
 की

 स्थापना

 6341  वस्तुश्नों  के  प्रकार  तथा  सेवाशर्तों  Code  of  conduct  for  fair  deal  to

 के  मामले  के  उपभोक्ताओं  के  साथ  consumers  in  prices,  quality  of

 न्याय  के  लिये  ara  संहिता  goods  and  >  ervices
 97

 Extension  social  welfare  activi- 6342  राजस्थान  को  सीमा  पर  समाज
 कल्याण  फ् vities  on  Rajasthan  Border

 कार्य  का  विस्तार  करना

 (  xi  )
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 6343  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक  कौर  Meeting  of  departmental  promo-

 यातायात  विभाग  के  के वे  tion  Committee  and  confirma-

 अ्रघिकारियों  को  स्थायी  करना  tion  of  class  I  officers  Traffic

 98-99 Department

 Seamless  Stee!  power  mill  in  Tamil 6344  तमिलनाडु  में  बिना  जोड़  इस्पात  पावर

 मिल
 Nadu  99-100

 Allotment  of  Steel  Materials  to 6345  तमिलनाडु  बिजली  ate  को  इस्पाती

 सामग्री  का  ग्रांट  Tamil  Nadu  Electricity  Board  100

 Setting  up  of  a  continous  steel 6346  भ्ररकोनम  में  लगातार  इस्पात
 111

 ढलाई  कारखानों  की  स्थान  (10111  g  plant  at  Arkonam  (Tamil

 100-101 Nadu)
 6347  औद्योगिकी  में  विदेशी  सहयोग  Foreign  collaboration  in  Technology  101

 6348  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालों  को  रोकने  Fencing  of  platforms  and  mea-

 के  लिये  काय  वाही  करना  तथा  sures  to  check  ticketless  tra-

 101-102
 राम  पर  बाड़  लगाना  velling

 Equal  upgradation  in  officers  and 6349  मध्य  रेलवे  के  प्रशासनिक  तथा  डिवीजन

 Clerks  cadres
 in  administrative कार्यालयों  में  अ्रघिकार्यों  तथा  क्लर्कों

 को  पहाड़ियों  में  समान  वर्गान्निति
 and  divisional  offices  Central

 102 Railway

 6350  रेलवे  बोड़े  TAT  Wat  रेलवे  के  क्लर्कों  के  Increase  in  clerical  cadre  as  also

 dat  तथा  प्रथम  कौर  द्वितीय  श्रेणी  के  Class  I  and  class  II  officers  in

 अधिकारियों  के  सेवग  में  वृद्धि
 Railway  Board  and  Zonal  Rail-
 ways  102-103
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 कार्यालय  को
 भी ला खेड़ी  at  में  Itarsi  Control  office  to  Bhila-

 khedi  Yard स्थानान्तरित  करना  103-104
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 accounts  office,

 को  मानदेय  तथा  यात्रा  भत्ता  देना  way)  New  Delhi  105

 (  xii
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 रेलवे  कर्मचारियों  के  क्वार्टरों  की  staff  at  Hotgi  station  (South

 Central  Railway)  105-106 जीरो  अवस्था

 Level  crossing  near  Vikroli  $18- 6357  विरोधी  स्टेशन  उपनगरीय
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 pect  of  Station  masters,  Asstt. सहायक  स्टेशन  मास्टरों  तथा  गार्डों  के
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 tra  Cement  and  Chemical  in-
 सीमेंट  में  सीमेंट  की  उत्पादन  लागत

 dustrics  Ltd.  and  M/s  Madras
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 सीमेंट  के  सीमेंट  के  मूल्य
 Ltd  and

 M/s
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 शिमला  ama  में  डीजल  से  चलने  Kalka  Simla  Sections  of  Nor-

 114 वाली  रेलगाड़ियों  को  व्यवस्था  करना  thern  Railway
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 ma
 निकट  रेलगाड़ी  के  एक  डिब्बे  से  बम  in  a  Railway  Wagon  near  Go-

 vindpur  Coal  Mines,  Bihar  115 तथा  छोटे  हथियार  बरामद  होना

 (  जात
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 लोक-सभा  वाद-विवाद

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)
 ~~

 लोक-सभा

 LOK-SABHA

 14  1970/24  1892

 Tuesday,  April  14,  1970/  Chaitra  24,  1892  (Saka)

 सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  House  met  at  Eleven  of  hours  the  Clock

 न्यू  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  SPEAKER  IN  THE  CHAIR

 श्रेय  महोदय  :  श्री  मो लहू  प्रसाद  |

 श्री  म०  ला०  सोंधी  :  श्रीमन्  प्रश्नोत्तर  कार्यक्रम  से  पुर्व  मैं  एक  गम्भीर  मामला  उठाना

 चाहता  कहीं  tat  कि  मैंने  ard  निवेदन  किया  इस  आदेश  के  अनुसार  संसद  भवन  के  झ्रह्ाते  में

 भी  धारा  144  लाश  कर  दी  गई

 meat  महोदय  :  व्यवस्था  रखिये  |  cet  काल  को  किसी  wea  उद्देश्य  के  लिये  उपयोग में

 मत  लाईये  |  श्री  मोलह  प्रसाद  |

 श्री  स०  ला०  सोंधी  :  मैं  जानना  चाहूँगा  कि  क्या  areal  मालूम  है  कि  सभा  के

 का  पति  क्रमश  करना  कितना  गम्भीर  मामला  है  ?

 mead  महोदय  :  यदि  ga  मालुम  भी  हो  तो  भी  मैं  प्रत  काल  के  दौरान  आपको  इस

 प्रकार  खड़ा  हो  जाने  की  अनुमति  नहीं  gat  |

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Issue  of  Special  Medicines  at  Central  Hospital,  North  Eastern

 Railway

 #991.  Shri  Molahu  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  ड

 (a)  Whether  it  is  a  fact  that  in  the  Central  Hospital,  North  tern  Railway,  onl-
 d  i the  Medical  Superintendent  an  थ्  the  District  Medical  Super  ntendent  can  issue  special  mediy

 cines  ;
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 _  ee  vee A)
 (b)  whethe

 SPIte  OF  ह  5611

 1

 ir  सा

 atl

 can  not  issue

 whether  it  is  further  a  fact  that  the  officers  we  king  on अ  posts  for  a

 period  10re  than  three  years  in  the  said  Hospital  have  हा  b

 he

 pursuance
 f  the  ers  of  the  ministry  of  Home  Affairs  ;  and

 )  if  so,  the  reasons  therefor  and  whether  Government  would  m  1
 ae  arrange-~

 men  s  Tegard  ?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  ह  ह  क  lan  Chaturvedi)
 Sir (a)  a  No,

 As  far  as  Railway  Officers  rea
 ‘stay  at

 one  place
 has  n  fixed  >

 (d)  Does  not  arise

 a Shri  Molahu  Prasad :  the  hon.  Depu  ty  Minister
 inal

 question
 does  not  sortie  to  |  h  cts  b to  my ¢  »  in  parts  (a)  and

 (b).  the  act  is  that  only  the  senior  doctors  a  or  a  to  15511  ated  medi-
 d  not  to  the  junior  doctors.  111 cine  The  persons  belonging  to  class  ass  IV  cate-

 and  who  have  no  approach  to:  the  senior  doctors.  are  not  able  to  get
 good

 dic  ines;
 ७

 an  I  know  whether  the  hon.  Minister  would  hoid inquirics  in  this  matt

 Answer  piven  to  parts  (c)  and  (d)  is  also  not  satisfactory  The  que  was

 wi  rit  is  further  a  fact  that  the  officers  working  on  the  same  posts  for  a  period  more
 ders hree  years  in  the  said  hospitals  have  not  been  transferred  in  pursuance  of  t

 the  Ministry  of  Home  Affairs  ;  and  if  so  the  reasons  therefor  and  whether  Go  nent

 wou  ald  make  suitable  arrangements  in
 this  regard

 ?

 The  hon.  Minister  has  not  given  a  clear  answer  to  my  above
 questions

 reas

 ट Ministry  of  Home  Affairs  had  issued  a  demi-official  letter  No.  11-3-57/O. &  A.  dated

 September,  1957.  with  a  view  to  increasing  administrative  efficiency.  1.61  the  hon.

 ड
 ्  give  clear  information  inthis  regard  so  that  the  malpractices  and

 et tn lepot  ism  of

 cers  could  be  put  toanend.  This  is  the  intention  contained  in  द  Juestions
 ..

 Shri  Rohan  Lal  Chaturvedi  It  is  wrong  to  say  that  we  do  noti  ue  good  me-

 we  to  the  lower  grade  employees  द

 Shri  Molahu  Prasad  :  Would  he  conduct  an  inquiry  into  this  af

 i

 ?

 There  is  no  ne  of  such  1 Shri  Rohan  Lal  Chaturvedi

 But i
 reis  any  specific  case,  the  hon.  Member  m  Drin  tt  ee at n  d  I  will

 cer  ly  look  into  that
 ी

 As  regards  his  second  question,  the  circular  of  the  Ministry  of  Hom

 apl  le  to  Railway  Employces  but  the  Railway  Board  has  issued  ord  ffect  that
 as  possible.  any  officer  working  on  a  significant  post  should  not  worl  1€  same

 912  on  for  more  than  Five  Years,  but  there  can  exceptions  also
 1
 in  certain  pec  c'rcums-

 tanec  T  here  are  certain  stations  where  doctors  are  working  ore  than  five

 years  ,  ordinarily  we  are  quite  particular  that  an  offic  snificant  post

 shoulk  at  one  place  for  more  than  five  years  ी
 क

 1  Prasa Shi  ri  Mol  व भा तत द ्
 state

 th
 the  number  of  such  officers

 as  have  been  wo  for  more  than  3  years. ing
 a

 द
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 Shri  Rohan  Lal  Chaturvedi  :  Seven  A.  M.O..  have..been working  for  more
 than  threeyearsin  the  North  Eastern  Railway  Gorakhpur,  and  they  all  are  specialists.

 Shri  Molahu  Prasad  :  My  second  point  is  that  since  a  lot  of  favouritism  and  mal-
 practices  are  prevailing  in  the  Government  offices,  whether  he  would  issue  orders  to.  the
 effect  that  these  high  officers  should  be  transferred  to  other  places  afte  r  three  or  five  years.
 To  day,  the  positionis  that  certainhigh  officers  have  been  working  at  the  same  place  for  more
 than  15  or  16  years  due  to  which  a  lot  of  corruption  is  going  on.  So,  would  heissue  some

 ? difinite  instructions  immediately  to  stop  all  that

 Shri  Rohan  Lal  Chaturvedi  I  believed  the  hon.  Member  would  be  satisfied
 with  my  answer.  As  Isaid  earlier  that  7  Assistant  Medical  Officers  have  been  working  at

 the  same  placein  the  North  Eastern  Railway  for  morethanthree  years.  There  are  27  doc-
 tors.  18  are  on  General  duty  and  nine  are  specialists.  Now,  the  question  raised  by  the

 hon.  Member
 is  not  justified.

 Shri  Molahu  Prasad  :  Would  they  be  allowed  to  remain  at  the  sare  place  for

 ever  ?

 Shri  Rohan  Lal  Chaturvedi  They  would  be  transferred  to  other  places  as  and

 when  it  is  found  necessary.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  The  class  IV  employees  under  Treatment  of

 these  hospitals  do  not  get  good  special  medicines  when  they  develop  some  serious  diseases.

 The  prescribed  medicines  are  not  found  available  in  the  list  and  the  poor  patients  are
 So,  would  the  hon.  Minister  make asked  to  purchase  those  medicines  from  the  market.

 proper  arrangements  to  the  effect  that  the  poor  people  get  proper  treatment  and  medici-

 nes  ?

 Secondly,  I  have  come  to  know  that  there  are  certain  doctors  who  pressurise  the
 low  paid  employees  to  get  themselves  sterlised  and  that  only  after  that  they  could  get  a

 discharge  from  the  hospital.  For  this  purpose  their  salaries  are  also  with  held.  There

 poor  people  can  get  discharge  from  hospital  and  also  receive  their  pay  only  when  they  pro-
 duce  a  certificate  showing  that  they  have  undertake  family  Planning  measures  and  have

 rterlised  themselves.  I  can  give  certain  instances  to  the  hon.  Minister.  What  does  be  pur-
 pose  to  do  to  stop  it  ?

 Shri  Rohan  Lal  Chaturvedi  Regarding  his  second  question  pertaining  to  Fa-
 mily  Planning.  I  may  submit  that  Iam  not  aware  of  any  such  instructions  having  been

 issued  :  and  if  the  hon.  Member  can  give  me  such  instances,  I  shall  surely  look  into

 those.

 As  regards  his  question  on  the  issue  of  medicines,  let  me  say  that  we  make  all
 In  case  that  medicine  is  not  available  at  that efforts  to  provide  all  medicines  prescribed.

 moment  we  try  to  provide  a  similar  or  even  better  medicine  available  in  the  stock  so  as  to  bene-
 fit  our  employees.

 Shri  Chandrika  Prasad  There  is  group  politics  among  doctors  at  N.E.  Rail-

 way  Central  Hospital  at  Gorakhpur  and  certain  doctors  having  1655  than  3  years  stay  have
 been  transferred  Would  the  hon.

 Minister
 take  stops  to  stop  this  malpractice

 Shri  Rohan  Lal  Chaturvedi  It  is  very  difficult  to  say  that  there  is  no  groupism
 among  doctors  at  any  place  If  the  hon.  Member  brings  a  specific  case  to  my  notice  I  can
 make  necessary  inquiries.
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 थ

 द  Shri  Rabi  Ray :  In  regard  to  the  North  Eastern  Railway  Central  H
 aa

 can

 [edi- t  he  hon.  Minister  give  the  details  of  the  quantum  of  medicines  issued  by  those  two

 ्  al  Officers,  authorised  to  issue  special  medicines,  to  the  officers  and  other  staff,  that
 Sis»ito t  16  employees  having  pay  above  Rs.15.00  and  to  the  employees  drawing  pay  les:

 = ts.
 1,500  have  been  issued  special  medicines,  during  the  last  one  year  ?

 Shri  Rohan  Lal  Chaturvedi :  As  I  have  stated  earlier,  the  question  of  pay  ae
 लि  nsidered  while.  issuing  medicines.  Whenever  a  medicine  a  or  the  special  medicine is

 res-

 ri
 ibed  by  the  doctor  we  make  all  efforts  to  provide  the  same  suject  to  its  being  available  nthe

 tock.

 Shri  Rabi  Ray:  ॥ हू ०  what  category  do  those  persons  belong  to  whom  here  spe-
 nedicines  have  beenissued ?  Can  he  provide  us  with  a  statement  showing  their  ca

 togery
 pay  ?

 a  a

 Shri  Rohan  Lal  Chaturvedi  There  is  no  question  of  ny
 tegory.  What-

 ev  medicine  is  prescribed  by  the  doctor  we  provide  th  th  ine  16  not  avail-

 abl  n  the  stock,  we  provide  some  similar  alternative  ह

 थ
 क

 i  Rabi  Ray  :  Low  paid  employces  are  not  those  special  medicines  but

 the  hig  as  aid  employees  get  them

 कर hri  Rohan  Lal  Chaturvedi  That  15
 अय  वि

 कम

 कुमाऊं  एक्सप्रेस  में  यात्रियों  का  लूटा  जाना

 *  992,  att  श्रीचन्द  गोयल  ।  ह

 नि०  र०  भास्कर  रमेश  चन्द्र

 ब्यास
 te aa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 की

 19  मोच  1970  को  कुमाऊं  एक्सप्रेस  में  फ

 बह  एल हर

 डकैती  की  घटना

 हुई

 (@)  यदि  तो  डकैती  किन  परिस्थितियों  में  हुई
 nic  क क्या ः

 उस

 स
 गाड़ी

 नं
 रेलवे  सुरक्षा  दल

 ि या  रक्षा  दल  का  कोई  व्यक्ति
 थ

 यात्रियों  तथा  रेलवे  को  कुल  कितनों  हानि  कौर

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृति  रोकने  के  लिये  सरकार  ने

 कया

 कार्य वाह ों

 को  है
 ?

 रेलवे  मन्त्रालय  में  staal  रोहन  लाल  जी  हां  लेकि  सकती  की

 यह  घटना
 18  1970  को  19  मोच  1970  को  नहीं  ।

 as

 ate  :
 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  रि

 ब्यौरा  दिया  गया है  |

 }

 aire
 द्वारा

 ह  से स्टेशनों  पर

 पर
 ik

 अपराधियों  भ्रांत



 ह
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 समाज-विरोधी  तत्वों  को  पकड़ने  के  लिए  समय-समय  पर  छापे  मारना  शादी  सामान्य  पुलिस  प्रबन्धों

 को  कड़ा  करने  के  साथ-साथ  उत्तर  प्रदेश  की  राज्य  सरकार  ने  रात  के  समय  चलने  वाली  महत्त्वपूर्ण

 सवारी  गाड़ियों  में  मागं  पक्षियों  की  सदस्य  गीत  की  प्रभावित  क्षेत्रों  में  विशेष

 चौकियां  स्थापित  करना  शादी  सुरक्षा  के  भ्रतिरिक्त  उपाय  भी  किये  हैं  ।  रेलवे  पुलिस  के  प्रबन्धों

 को  साहू  करने  के  जहां  आवश्यक  होता  रेलवे  सुरक्षा  दल  द्वारा  भो  सहायता  दो

 जाती है  ।

 (ii)  रेल  सम्पत्ति  की  हिफाजत  के  लिए  aret  अथवा  स्टेशन  प्लेटफार्मो  पर  ड्यूटी  पर  तैनात

 रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारियों  को  भी  कड़ी  हिदायतें  दी  गयी  हैं  कि  वे  तुरन्त  अपराध  स्थल  पर

 पहुँच  जाया  करें  कौर  भ्राक्नान्त  व्यक्तियों  की  यथासम्भव  सहायता  किया  करें  |

 विवरण

 18-3-70  की  शाम  को  जब  12  डाउन  कुमाऊं  एक्स प्र स  गाड़ी  अहेरी  रेलवे  स्टेशन  से  रवाना

 तो  उसके  7637  नम्बर  वाले  तीसरे  दर्जे  के  एक  डिब्बे  में  पिस्तौलों  कौर  छूरों  से  लैस  as

 राधी  घुस  जाये  १  अपराधियों  ने  उस  डिब्बे  के  7/8  यात्रियों  का  सामान  पिस्तौल  ste  छूरे  दिखा  कर

 लुट  लिया  जब  चल  टिकट  श्री  शिव  प्रसाद  श्रीवास्तव  ने  उनका  प्रतिरोध  तो  उन्हें

 गोली  लगने  से  हल्की  चोट  tal  |  कुछ  यात्रियों  को  भी  मामूली  चोटें  बायीं  |  steal  ने  dat  रोड

 के  नजदीक  खतरे  की  जंजीर  खींची  ate  हवा  में  दो  गोलियां  चलाकर  वे  बच  निकले  |  केवल  चार

 व्यक्तियों  ने  पुलिस  में  रिपीट  दर्ज  करायी  जिनमें  बताया  गया  कि  11,191  रुपये  मुल्य  को  नकदी

 सामान  लुटा  गया  है  |  रेलवे  पुलिस  ने  भारतीय  दंड  संहिता  की  घारा  395/397  के  प्रन्तगंत  एक

 मामला  ea  कर  लिया  है  ale  उसने  लगभग  3000  रुपये  के  मृत्य  का  सामान  बरामद  भो  कर  लिया

 है  |  चार  डाकू  गिरफ्तार  किये  जा  चुके  हैं  |

 कुमाऊं  एक्सप्रेस  में  काठगोदाम  कौर  बरेली  सिटी  के  बीच  रेलवे  पुलिस  के  art  पक्षियों  की

 व्यवस्था  नहीं  की  गयी  थी  ।  इस  गाड़ी  में  बरेली  सिटी  से  aw  तक  ale  बरेली  सिटी  तक  रेलवे

 पुलिस  के  मागं  पक्षियों  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  |

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  मंत्री  महोदय  ने  इस  प्रकार  स्पष्टीकरण  दिया  है  जैसे  सभी  प्रबन्ध  कर

 दिये  गय ेहैं  तथा  सब  कुछ  बिल्कुल  ठीक  हो  गया  है  ।  परन्तु  मैं  उन्हें  यह  बताना  चाहता  हूं  कि

 विशेष  रूप  से  पूर्वीय  उत्तर  प्रदेश  में  इस  सीमा  तक  पहुँच  गई  है  कि  एक  महीने  में

 लूट-पाट  चोरी  कौर  डकेतो  के  300  मामले  हुए हैं  ak  मैं  उन्हें  यह  भी  जानकारी  देना

 चाहता

 अध्यक्ष  महादेव  :  श्राप  उन्हें  जानकारी  मत  ve  पूछिये  |

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  यह  एक  बड़ा  गंभीर  मामलों  है  ।  श्राप  उन्होंने  जो  उत्तर  दिया  है  उसको

 झोर  देखिये  |  चलती  हुई  रेलगाड़ियों  में  यात्रियों  तथा  उनके  माल  की  सुरक्षा  नहीं  यह  एक

 अत्यंत  गंभीर  बात  है  ।  ये  डाकू  लोग  पिस्तौल  की  नोक  पर  चोरी  करते  हैं  लोगों  का  माल  wag  हैं

 5
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 जाते  हैं  |  अपराध  संबंधी  सर्वेक्षण
 से  पता  चला  है  कि  सरकार  को  erga  श्र  व्यवस्था  को

 स  बिगड़ती  हुई  स्थिति  का  ज्ञान  फिर  भो  यह  area  safe  क्यों  बढ़ती  जा  रही  है  ?  यही

 पहला  प्रदान  है  |

 द
 दूसरे  प्रदान  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  उत्तर  प्रदेश  के

 .  यात्रियों  तथा  रेलगाड़ी-उपयोक्त  संघ  के  प्रतिनिधियों  ने  श्री  नन्दा  से  ही  यह  निवेदन  किया  है  क्योंकि

 उन्होंने  यह  श्रीनिवासन  किया  था  कि  ag  इन  स्थानों  का  दौरा  करेंगे  |  श्री  ये  कुछ  मांग  कर
 रहे हैं  कि

 लवे  मंत्री  इन  स्थानों  का  दौरा  करने  के  लिये  समय  निकालें  |  ं

 न
 श्रष्यक्ष  महादेव  :  इसके  साथ  श्राप  अपना  भाषण  मत  छोड़िये  |  कृपया  सीधे  प्रदान

 गये
 |

 ;  श्री  श्रीचन्द्र  गोयल  :  मैं  उनसे  पूछ  रहा  हूं  कि  क्या  उन्होंने  वहां  को  इस  गंभीर
 f  बात

 का

 पर  हो  झ्रध्ययन  करने  के  लिये  समय  निकाला

 att  च  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  ।
 प्रेस  संवाददाता  ने  कहा है

 कि  क  वह  मौके

 पर  गया  तो  लोंगों  ने  उसे  बताया  कि  रेलवे  अधिकारियों  ही  से  सांग  गांठ  हैं  ।  मैं  विशिष्ट

 रूप  से  यह  जानना  चाहता  कि  क्या  यह  बात  सरकार  को  जानकारी  में  भी  श्राई है  यदि

 कि
 तो  इन  दोषों  रेलवे  अधिकारियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कायंवाहो  को  भ्रमणा  करने  का

 है  ?

 रेलवे  मन्त्री  :  क्योंकि  यह  विशिष्ट  yea  मेरे  कुछ  दौरों  से  तथा  मेरे
 द्वारा दिये

 ma  झा इवा सन  से  संबंधित  है  मैं  संक्षेप  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  मैं  हर  बार  व्यापारी  समुदाय  के

 निधियों  से  मिला  हूं  दौर  उनकी  सभी  कठिनाइयों  का  अध्ययन  मैंने  किया  तथा  इस  सम्बन्ध  मे ंमैंने

 भ्र धि कारियों  तथा  अन्य  सम्बन्धित  लोगों  से  विचार  विधियां  किया  कुछ  कायंवाही  की  जा
 चुकी  है

 कौर  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  |
 a

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  सरकार  को  मालूम  garg  कि  राष्ट्रीय  लोकतंत्र  अ्रभियान  के  एक

 कार्यक्रम  के  grata  पश्चिम  बंगाल  में  सार्वजनिक  न्यायालयों  को  प्रणाली  पर  रेलवे
 स्टेशन  mite

 fina  जा  रहे  कौर  ये  स्टेशन  स्थापित  हो  रहे  टिकट  जानो  किये  जा  र

 ं  ्
 धन  एकत्रित  किया  जा  रहा  है  |

 अध्यक्ष  इस  बात  को  के  रूप  में  पूछिये  ।  भाषण  मत  दीजिये  |

 श्री  श्रीचन्द  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  सरकार  को  मालूम  gut  है  कि  ऐसे  ग

 जो  रेलवे  स्टेशनों  को  लोगों  की  शभ्रदालत  के  रूप  में  स्थापित  करना  चाहते  हैं  हद  स्टेशन

 स्थापित  किये  हैं  !?  यदि  सरकार  को  मालूम  हुजरा  है  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  से  बात  चीत  को  हैं  ?  क्या  ये  स्टेशन  जारी  रहेंगे  तथा  क्या  सरकार ने

 उस  धन  को  वसूल  करने  का  प्रयास  किया  है  जो  इन  तत्वों  ने  लोगों  से  प्राप्त  किया  है  ?

 श्री  रोहन  लाल  चतुर्वेदी  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  पूछा  गया  यह  प्रदान  मूल  प्रदान  से  संबंघित

 नहीं  मुख्य
 काठगोदाम  बरेलो  लाईन  पर  दिनांक  18  मैच  को  हुई  सकती

 से
 संबंधित  है  |

 6  ्
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 — अ  विविध

 इस बारे में  मेरा  निवेदन है  कि  इस  बारे में  हमें  जानकारी  मिली है  कौर  हमने  इसकी
 सूचना

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  दी  है  ।

 श्री  नन्दा  प्रदान  के  दूसरे  भाग  में  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  क्या  ये

 eta  जारी  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  ये  समाप्त  किये  जा  बुके  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को

 प्रता  से  हम  इन  अ्रपराधियों  से  निपटना  चाहते  हैं  ।  wa  वह  स्थिति  नहीं  रही  है  ।  इन  स्टेशनों  पर

 रेलवे  विभाग  द्वारा  अधिकृत  लक्ष्यों  की  व्यवस्था  की  गई  है  |

 श्री  fro  र ०  भास्कर  :  क्या  यह  सच  है  कि  ये  घटनायें  उत्तर  प्रदेश  बिहार  तथा  पश्चिम

 बंगाल  के  क्षेत्रों  में  होती  यदि  तो  क्या  उन  क्षेत्रों  में  कोई  विशेष  प्रबंध  कर  दिये  गये  हैं  तथा

 क्या  कायंवाही  करने  के  लिये  क्षेत्रों  का  चुनाव  कर  लिया  गया  है  !

 श्री  रोहन  लाल  चतुर्वेदी  :  कोई  भी  क्षेत्र  निश्चित  नहीं  किया  जाता  है  ।  परन्तु  कभी-कभी

 किसी  एक  विशिष्ट  क्षेत्र  में  विधियां  अधिक  होती  हैं  क्या  कभी  किसी  अन्य  क्षेत्र  में  |  परन्तु

 हमें  मालूम  है  कि  किन-किन  क्षेत्रों  में  से  घटनायें  अधिक  होती हैं  कौर  हम  अपने
 सामर्थ्यानुसार

 हर  सम्भव  कार्यवाही  करते  हैं  |

 श्री  लोबो  प्रभु  :  इस  सम्बन्ध  में  दो  प्रदान  aa  हैं  ।  पहला  यह  कि  ये  डाकू  चलती  टन  से

 उतरने  के  लिये  खतरे  की  जंजीर  खींच  देते  >
 Qs  इस  प्रकार  खतरे  की  जंजीर  खींचने  के  मामले  पर

 रेलवे  मंत्रालय  पहले  से  दो  विचार  कर  रहा  है  |

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूँगा  कि  सरकार  ने  इस  सुभाव  पर  विचार  किया  है  कि

 जब  खतरे  की  जंजीर  खींची  जाये  डिब्बे  के  बाहर  रोशनी  दिखाई  जावे  ताकि  डिब्बे  के  पहचान  हो

 सके  जिससे  कि  अधिकारियों  के  खाने  मे  पु  कोई  व्यक्ति  उस  डिब्बे  से  भाग  न  सके  ।  यह  मेरा

 पहला  प्रदान है  ।  मेरा  दूसरा  प्रदान  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  बस  मैं  पहले  हो  सदस्यों  से  कह  चुका  हूँ  कि  वे  भ्रनुपूरक  geal  को  संख्या

 न  नियत  करे  |

 श्री  लेबो  प्रभु  :
 ठीक  है  अब  at  मैं  मंत्रालय  से  पुछना  चाहता  हूँ  कि  जबकि

 नागरा-बरेली  लाइन  पर  सदस्य  प्रसारित  पुलिस  की  व्यवस्था  है  जबकि  यह  सारे  देश  को  सबसे

 सुरक्षित  लाईन  तो  जंगलों  के  बीच  से  गुजरने  वाली  बरेली-कुमाऊं  लाईन  पर  यह  व्यवस्था  क्यों

 नहीं  की  गई  |

 am  मैं  सुभाव  दू  गा  कि  सरकार  अपनी  अतिरिक्त  रेलवे  आरक्षित  बल  को  रेलवे  की

 आकस्मिक  जांच  पर  न  उपयोग  में  लाये  ?  यदि  इस  बल  का  इस  प्रकार  उपयोग  किया  जाये
 तो

 लोगों  के  दिलों  पर  इसका  भारी  प्रभाव  पड़ेगा  |

 श्री  रोहन  लाल  चतुर्वेदी  :  ग्रेगरी-बरेली  क्षेत्र  में  आरक्षित  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता

 हूँ  कि-विशेष  कर  छोटी  लाइन  पर  हमने  अवद्य  ही  गति  कर्मचारी  रखे  हैं  ।  जहां  तक  आगरा  बरेली
 क्षेत्र

 में
 maf  जांच  का  सम्बन्ध  है  वहां  पर  भी  हमने  नियमित  रूप  से  wet

 कर्मचारी  सै किये  हैं  तथा  घटनाओं  जांच  की  जाती  है  ।
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 तीसरा  शराब उ उग  डिब्बा  को  पहचान
 के  बारे  ये  ै

 के  बार  से  है
 जहां  खतरे  की  जंजीर  खोंचा  जातों  है  |

 हम  निश्चय ही  इस  सुभाव पर  विचार  करेंगे
 |

 क
 नयी  लाभप्रद  tae  लाइनों  |

 #993,  थ्रो  सूरज  भान  भी  कंवर  लाल  म

 श्री  श्रीलंका  fag

 कि क्या  tea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 गत  दो  वर्षों  में  बनायी  गयी  ऐसी  कौन-कौन  सी  रेल  ं

 हैं  जो  लाभप्रद  हैं
 ;

 ऐसी  प्रत्येक  रेल  लाइन  पर  यात्रियों  तथा  माल  भाड़े  से
 कितनी  प्राय

 द थ

 शरीर  ऐसी

 क्विक
 लाइन  पर  कितना  व्यय

 ऐसी  रेलवे  लाइनें  बनाने  के  अलग-अलग  कारण  क्या  हैं  ;  ्

 इन  पर  कुल  कितनों  हानि  हुई  !

 रेलवे  मंत्रालय  में  उप मन्त्र  रोहन  लाल
 :

 से
 :

 पिछले  दो  वर्षों  में  बनायी

 . गयी  शौर  यातायात  के  लिए  खोली  गयी  लाइनों  में  से  केवल  हिन्द्मलकोट-श्रीगंगानगर  लाइन

 दिये  जाने  के  समय  भी  लाभप्रद  awl  गयी  थी  ।  आरम्भ  में  इस  लाइन  का  निर्माण  ea

 जनता  द्वार  प्रस्तावित  श्रमदान  की  परख  के  रूप  में  शुरू  किया  गया  था  ।  चू  कि  यह  लाइन  जनब

 1970  में  हो  खोलो  गयो  इसलिए  इसके  परिचालन  के  वित्तीय  परिणाम  al  नहीं  निक

 गये  हैं  |

 Shri  Suraj  Bhan  What  was  the  price  of  the  ‘Shramduan’  offeued  for  Hit
 du

 Kot  and  line  and  are  you  prepared  to  open  line  from  Jagadl
 ari

 ‘to

 yandigarh  and  Chandigarh  to  Ludhiyana  010,

 Shri  R.  L.  Chaturvedi  In  the  beyinning  the  assurance  of  Shramd  an
 for

 this  line

 waste

 12  Lakhs  rupecs  but  in  fact  6.04  Lakhs  rupees  was  incurred  in  this  Shramdan.
 nations

 14.0  inclues
 1  lakhs  and  47  thousand  rupecs  which  the  people  have  given  as

 द  As  far  as  this  question  is  concerned  that  whether  can  ४  accept  fers  of  this
 na  sent  circums-

 kind  fc
 ॥  other  lines,  [beg  to  reply  that  we  will  not  be  able  te  do  प्र

 ta
 '€ 5.

 Shri  Suraj  Bhan  We  do  not  know  what  changes  have  taken  place  in  the  resent
 stance

 ™
 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  The  Ministers  have  changed

 ल

 Shri  Suraj  Bhan :  I  want  to  know  the  number  of  uneconomic  lines  among  those
 The  reply  indicates  that  probably

 hore  ८
 none ich  have  opened  inthe  last  two  years ?

 You  have  mentioned  only  about  one  linc.  Willyou  please  place  before  the  House  the

 de  ails  of  income  and  expenditure  on  the  lines  opened  during  the  last  two  yea

 Shri  R.  L.  Chaturvedi  There  is  a  final  rule  for  opening  the  new  eS  We

 thope  for  any  profitin  them  in  two  to  five  years,  Afterfive  years,  its  return  must  come
 do

 टि  cannot
 give  any  ru ures  The

 As  fo!  the  lines  opened  in  Jast  two  years  are  concerned  we
 ari

 द  ह
 ouestion

 f
 profit  or  loss  does  not  ॥

 ae
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 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  The  Government  have  to  suffer  about  eight  crores  rupees
 on  account  of  these  uneconomic  lines.  Butthe  loss  occurs  on  account of  the  leakage,
 ticktless  travelling,  corruption,  favouritism  or  due  to  the  inefficiency.  Infact  no  line  is
 uneconomic  in  India.  If  itis  properly  used  thenin  can  become  economic  line.  Under  these
 circumstances  will  the  Government  give  assurance  that  nolines,  whether  it  may  be  uneco-
 nomic,  will  be  closed  and  the  inefficiency  will  be  removed  and  the  lines,  which  would  be

 opened,  will  not  be  closed.  A  Committee  wassetup  of  whichyou  were  President.  Besides
 and  E.  C. this  the  A.  C.  reports  are  there.  May  Iknow  what  steps  you  have  taken  in

 the  last  six  months  to  increase  the  income  of  पाश&८011011120  lines  and  what  are  the  results  ?

 Shri  R.  L.  Chaturvedi  This  question  particularly  relates  to  the  report  of  uneco-

 nomic  Branch  lines  Committee.  Regarding  these  our  first  step  was  to  set  up  a  Committee
 and  when  the  report  was  received,  the  Minister  for  Railways  made  announcement  and
 ordered  forasurvey.  Weare  prepared  todo  the  least  foruneconomic  lines.  But  I  warn
 that  nothing  can  be  said  about  the  decision  regarding  the  remuneration  of  lines  8515  given
 in  the  report.  It  is  difficult  to  say  at  this  stage  about  the  decision  to  be  arrived  at.  But
 I  will  assure  you  that  we  are  all  trying  to  increase  the  efficiency  as  has  been  stated  by  the
 Hon.  Member.

 श्री  रंगा  क  बाप  अपने  बचन  से  मुकर  रहे  आपने  Hat  है  कि  कोई  भी  लाभप्रद

 लाइनों  को  छोड़ा  नहीं  जायेगा  झ्र ौर  साथ  ही  साथ  श्राप  कहते  हो  कि

 श्री  रोहन  लाल  चतुर्वेदी  :  काश  श्राप  मेरा  पूरा  उत्तर  मैंने  कहा  था  कि  भ्र लाभप्रद

 ब्रांच  लाइन  समिति  ने  तत्कालीन  रेलवे  मंत्री  के  घोषणा  के  gare  पर  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  |

 श्री  रंगा  :  उसको  कौर  alas  कार्यकुशल  बनाइये  |

 meat  महोदय :  यह  अधिक  अच्छा  होगा  कि  मंत्री  महोदय  श्रपना  वक्तव्य  सुसंगत  कौर

 संक्षिप्त  रखें  |

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  My  question  was  not  about—the  Branch  lines.  I  asked

 about  the  assurance  that  no  uneconomic  lines  would  be  closed.  I  also  wanted  to  know  what

 s  have  been  taken  so  that  these  lines  may  become  economic  and  what  is  its  impact  ? ste

 श्री  नन्दा  :  यह  प्रीत  रेलवे  बजट  |  चर्चा के  दौरान  उठाया  गया  था  रोक  मैंने  इसका  उल्लेख

 किया  मैंने  दिए  गए  विभिन्न  भ्राश्वासनों  उल्लेख  किया  है  ate  मैंने  अपनी  स्थिति  स्पष्ट

 कर  दी  जो  भी  श्राइवासन  दिए  गए  वे  निश्चय  ही  बोध कारी  मैं  साथ  में  यह  भी  कहा  था

 कि  उन  लाइनों  को  लाभप्रद  बनने  के  भरसक  प्रयत्न  करने  के  बाद  यदि  कोई  कठिनाई  पाई  गई  तो  मैं

 सभा  के  समक्ष  लाऊंगा  ।

 श्री  कंवर  लाल  मैंने  पूछा  था  कि  गत  छः  महीनों  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  |  मंत्री

 महोदय  इसका  उत्तर  नहीं  देते  हैं  |

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  इस  बारे  में  कोई  वाद-विवाद  नहीं  होना  चाहिए  ।

 Shri  Shiv  Charan  Lal  :  The  Hon.  Minister  has  stated  that  a  report  regarding  the

 uneconomic  Ines  will  be  submitted  infive  years.  from  BurhantoEtah  which
 Butifitis  entended  un  to 4p  to  Agr  agtn  en  it  can  become  renumera- is  regarded  as  uneconomic.

 tive.  May  I  know  whether  you  got  it  examined.  I  have  written  you  letter  in  this  regard.
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 Shri  R.  L.  Chaturvedi  As  indicated  inthe  report  and  as  I  remember,  the  line

 from  Burhan  to  Etah  and  Agra  is  being  surveyed.  It  has  been  regarded  as  one  line

 There is  order  for  its  survey  but  cannot  say  correctly.  After  seeing  the  report  will

 intimate  you.

 श्री  विश्व  नारायण  शास्त्री  :  यह  प्रश्न  नई  अलाभप्रद  रेलवे  लाइनों  के  बारे  में  है  क्या  मैं  जान

 सकता हूँ  कि  नई  रेलवे  लाइन  खोलने  का  यह  मागंदशंक  आधार  है  कि  क्या  वह  विशेष  लाइन

 कारी  है  या  नहीं  श्रथवा  उस  क्षेत्र
 की

 सामाजिक  आवश्यकता  को  भो  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 श्री  रोहन  लाल  चतुर्वेदी  :  स्वभावतः  इसका  मा गंद शंक  आघार  यातायात  का  घनत्व है  ।

 श्री  रणबीर  सिंह  :  लोगों  की  अ्रावइ्यकता  भी  है  |

 श्री  रोहन  लाल  चतुर्वेदी  :  यातायात  घनत्व  लोगों  की  आवश्यकता  यदि  ऐसा  सुभाव  है  कि

 यह  किसी  सामाजिक  उद्देश्य  के  लिए  किया  जाये  तो  यह  एक  fate  लाइन  बिछाने  का  एकमात्र  मापदंड

 नहीं

 श्री  में  नेंकटासुब्बया  :  गंगानगर  रेलवे  लाइन  का  उल्लेख  करते  हुए  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है

 कि  गैर-सरकारी  संगठन  से  12  लाख  रुपये  देने  का  बचन  था  परन्तु  केवल  6  लाख  रुपये  चंदे  के  हद

 में  जाये  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  भारत  सेवक  समाज  भी  इसमें  शामिल  है  alt  किन  कारणों  से

 दोष  6  लाख  रुपये  नहीं  श्री  रहे  यदि  ये
 रुपये  नहीं आ  रहे  हैं  तो  ऐसे  क्या  कारण हैं  जिनसे

 सरकार  इस  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  कार्य  करने  को  प्रवृत्त  हुई  है  !

 श्री  रोहन  लाल  चतुर्वेदी  :  मेरे  विचार-भारत  सेवा  समाज  को  इसमें  लाना  rata  नहीं

 मैं  कह  रहा  हूं  कि  इस  विशेष  कायें  में  भारत  सेवक  समाज  द्वारा  कार्य  करने  का  कोई  प्रश्न

 नहीं  यह  राज्य  सरकार  स्थानीय  जनता  है  जिसने  श्रमदान  दिया  है  ।  हमने  इसका  मूल्य

 लगभग  12  लाख  रुपये  बांका  है  और  स्थानीय  लोगों  ने  1.47  लाख  रुपये  दिए  है  ग्रोवर  शेष  के  लिए

 उन्होंने  श्रमदान  दिया है  ।  यही  सूचना  है  ।

 भारतीय  रेलवे  में  संकेत
 दूरसंचार

 विभाग  में  पदों  का

 काय  ह

 न  998,  श्री  देवेन  सेन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  रेलवे  में  प्रा धुनिक  संकेत  प्रणाली  को  शीघ्रता  से  लागू  किया  जा  रहा  है

 att  इससे  संकेत  तथा  दूर  संचार  विभाग  के  कर्मचारियों  के  काम  करने  की  स्थिति  में  परिवर्तन

 gar है  |

 यदि  तो  काम  करने  की  इन  बदली  हुई  स्थितियों  में  क्या  सब  पदों  के  काय  का

 विश्लेषण  किया  गया  तथा  बदली  हुई  नई  स्थितियों  के  अनुसार  काम  के  घंटों  के  विनियमों  के

 gratia  उन  पदों  का  पुनवंर्गीकरण  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  संकेत  तथा  दूर  संचार  विभाग  के  कर्मचारियों  के  मामले  को  सरकार  इस

 विषमता  को  कब  दूर  करेगी  ;
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 क्या  भारतीय  रेलवे  संकेत  तथा  दूर  संचार  संघ  ay  1966  से  बार-बार  विषमता  को  दूर

 करने  के  लिये  प्रार्थना  करता  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  अधिकारियों  द्वारा  उनके  प्रत्येक  भ्र भ्या वेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मन्त्रालय  में  उप-मान्त्रो  रोहन  लाल  :  भारतीय  रेलवे  में  आधुनिक

 संकेत  प्रणाली  लागू  किया  जा  रहा  है  जो  कि  सेक्शन  की  किये-संचालन  की  आवश्यकता  कौर  भ्रपेक्षित

 घन  की  उपलब्धता  पर  निभंर  होगा  |

 site  जो  कार्यवाहियां  को  गई  है  वे  इस  बात  का  ग्रौचित्य  सिद्ध  नहीं  करती  हैं  कि

 रेलवे  के  संकेत  तथा  दूर  संचार  विमान  के  सभी  पदों  के  वर्गीकरण  का  पूर  पुनर्विलोकन  किया  जाये

 परन्तु  रेलवे  को  यह  कहा  गया  कि  कुछ  उन  मामलों  को  जांच  की  जाये  जहां  वरिष्ठ

 चारियों  को  उन्नत  किस्म  के  यंत्रों  के  संचालन  में  भारी  sa  पर  लगाया  गया  हज़ारों  जहां  कि

 काम  के  घंटों  के  विनियमों  के  अंतगर्त  उनकी  वर्गीकरण  की  समीप  का  औचित्य  सिद्ध  हो  सका  है  |

 att  इस  संबंध  में  समय-समय  पर  जो  कुछ  अ्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  उन  पर  यथोचित

 विचार  किया  गया  है  |

 Shri  Deven  Sen  May  I  know  whether  it  is  fact  that  essentially  intermittent

 category  has  to  work  75  hours  in  a  week,  continuous  category  has  to  work  54  hours  ina

 week  and  intensive  category  has  towork  45  ?  Also  whether it  is  fact  that

 due  to  rapid  modernization  the  work  load,  and  responsibility  of  Signalling  employees
 has  increased  and  for  them  the  alterness  has  become  more  important  :  if  so  then  keeping
 in  view  all  these  things  will  a  order  be  given  for  job  analysis  or  not  ?

 Shri  |: श  L.  Chaturvedi  As  stated  in  answer  to  the  question,  we  instructed  the

 Railway  to  review  those  posts  which  are  classified  staff  and  that  is  being
 done.  As  for  the  review  of  other  categories  is  concerned,  we  do  this  when  the  need  arises.
 Since  there  were  more

 representations
 of  the  supervisory  staff,  so  we  have  givena  order  for

 their  review.

 Shri  Deven  Sen  The  Hon.  Minister  has  stated  that  the  review  of  Job  analysis
 is  not  essential.  May  know  whether  any  Expert  Committee  will  be  set  up  to  see  whether
 the  load  of  works  has  increased  or  not  and  give  then  recommendations  accordingly  ?
 The  National  Commission  of  Labour  has  recommended  that  ‘‘Every  employees  should

 be  allowed  in  a  calender  year  three  national  and  five  festival  But  no  holiday  is

 granted  to  these  employees.

 Shri  R.  L.  Chaturvedi  All  there  things  will  be  looked  into  while  taking  the
 review.  Ihave  to  make  this  submission  that  the  excluded  classified  category,  under  which  the

 supervisors  of  maintenance  come,  had  more  representations  and  we  gave  order  for  them.
 There  is  no  need  of  setting  up  any  other  Expert  Committee  for  them.

 थी  बे०  Fo  दासचौघरी  :  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  ली  गई  कार्यवाहियां  यह  औचित्य

 सिद्ध  नहीं  करती  कि  रेलवे  के  सिगनल  तथा  दूर  संचार  विभागों  के  कमंचारियों  का  कायें  विश्लेषण

 किया  परन्तु  कया  मैं  उनसे  जान  सकता  हूँ  कि  क्या  वे  कम  से  कम  किरोन कर  स्टेशन

 टिकट  जांच  कमंचारी  कौर  सिगनल  तथा  दूर  संचार  विभागों  के  सीनेटर  के  पदोन्नति  के
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 सेवा  की  समान  अध्ययन  करने  को  तैयार  है  १  मन्त्री  महोदय  a  यह  mata  करूंगा  कि  वे

 यह  बताएं  कि  उनके  निम्न  पद  से  उच्च  पद  तक  उनके  पदोन्नति  को  कैसे  श्रेणीकृत  किया  जाता  है  |

 श्री  रोहन  लाल  aga  :  यह  प्रश्न  सिगनल  तथा  दूर  संचार  विभागों  से  संबन्धित  है

 जिसके  बारे  में  मैंने  पहले  ही  सूचना  दे  दी  है  ate  जिसमें  सेक्शन  के  टेलिफोन  आपरेटर  शादी  नहीं

 मैं  शेष  जेसे  स्टेशन  मास्टर  ae  के  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं  दे  सकता  हूँ  ।

 श्री  बे०  क्०  दास चौधरी  :  पदोन्नति  के  अवसर  के  बारे  में  क्या  कहना  है  !  बाप  उनको  बता

 क्यों  नहीं  रहे  हो  ?  रेलवे  में  इन  कर्मचारियों  के  पदोन्नति  के  कोई  श्रवसर  नहीं  हैं  प्रौढ़  वे  वहां

 ऐसे  ही  पड़े  हैं  ।  उनके  पदोन्नति  के  क्या  अवसर  हैं  |  मन्त्री  महोदय  स्थिति  को  स्पष्ट  करें  |

 श्री  रोहन  लाल  चतुर्वेदी  :  यह  प्रदान  उससे  सम्बन्धित  नहीं  है  |

 Shri  5.0  M.  Joshi  The  question  is  quite  clear.  Since  this  new  system  is  being

 introduced  so  it  has  affected  the  job  then  why  the  government  do  not  think  of  taking  job  ana-

 Why  the  Hon.  Minister  has  stated  that  there  is  no  need  of  such. lysis  again.

 Shri  R.  L.  Chaturvedi  As  I  have  stated  eatlier  that  we  have  ordered  for  re-

 view  of  job  analysis  of  lower  category  and  excluded  classified  category to  see  how  far  their

 grievances  are  ge  nuine.

 रांची  स्थित  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  में  निदेशकों

 की  नियुक्ति

 999,  श्री  रवि  राय :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  वर्तमान

 रेजीडेन्ट  श्री  जार ०  एस०  को  रांची  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  का

 एक  एक  निदेशक  नियुक्त  किया  कौर

 यदि  तो  गैर-सरकारी-क्षेत्र
 के

 उपक्रम  के  एक  अधिकारी  को  हैवी  इंजीनियरिंग

 जैसे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  में  निदेशक  नियुक्त  करने  के  क्या  विशिष्ट

 कारण हैं  2

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  सान्निध्य  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :

 at  |

 वाणिज्यिक  six  प्रौद्योगिक  चाहे  वे  सरकारी  क्षेत्र  में  हो  अथवा  गैर

 सरकारी  क्षेत्र  उनकी  प्रबन्ध  तकनीक  समान  होने  के  सरकार  की  यह  राय  है  कि

 सरकारी  उपक्रमों  के  निदेशक-मण्डल  में  दोनों  ही  क्षेत्रों  के  अनुभवी  व्यावसायिक  प्रबन्धकों  को

 सेवाओं  का  प्रयोग  करने  में  फायदे  हैं  ।

 Shri  Rabi  Ray  We  have  raised  this  issue  time  and  again  that  the  people  working
 Icuna 1  ind,  arta er  takings  ि in  the  private  sector  should  not  be  employed है  the  publ  Perhaps  you  might
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 णा  एला

 be  aware  that  about  this,  a  question  for  taking  Shri  Bharat  Ram  in  the  Indian  Airlines  corpora-
 tion  has  been  raised.  What  happened  to  it  ?  1  would  like  to  know  whether  any  change  has
 been  made  in  the  government’s  policy  that  the  people  employed  in  the  private  Sector  may
 be  taken  in  the  Heavy  Engineering  Corporation,  Ranchi.

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Heavy  Engineering  (Shri
 K.  Pant):  There  has  not  been  any  change  in  the  policy.  Previously  there  had  been  and  still
 there  are  directors  from  private  sector  in  the  Heavy  Engineering  Corporation.  Most  of  the
 directors  are  from  Government  or  from  public  sector  undertakings.  There  are  also  some
 directors  from  private  sectors.

 Shri  Rabi  Ray  :  What  is  the  percentage  of  idle  capacity  of  Heavy  Engineering

 Corporation,
 Ranchi  ?  You  have  taken  Mr.  Pande  from  Tata  Iron  and  Stcel  Company.

 Has  he  got  any  scheme  to  bring  back  the  use  of  idle  capacity  ?

 Shri  K.  C.  Pant  Ihave  not  undertstood  thequestion  properly.  The  question
 of  idle  capacity  does  not  arise  fromit,  As  far  thesecond  partofthe  question  is  concerned—
 Mr.  Pande  has  been  employed  there  on  the  basis  of  the  general  experience  which  he  has

 gained.  He  relates  to  Bihar  and  previsously  he  was  a  Civil  Servant...

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  सवाल  के  भाग  का  हवाला  दे  रहे  हैं  शौर  जानना  चाहते  हैं  कि

 क्या  कोई  ager  कैपेसिटी  है  कौर  जिसे  नये  डायरेक्टर  शायद  काम  में  ला  सकते  हैं  ।

 Shri  K.  C.  Pant  If  he  had  any  suggestions  then  those  will  be  considered.

 ShriD.  N.  Tiwary  :  There  are  many  such  officers  who  work  in  the  private  sector.
 They  keep  very  progressive  views  and  in  case  if  they  are  appointed  inthe  public  sector,  then
 they  will  do  good  work.  I  would  like  to  know  from  the  Hon.  Minister  that  whether  he  knows
 that  sometimes  ShriR.S.  Pandewasan  I.A.S.  Officerand  had  also  worked  as  Develop-
 ment  Commissioner  in  Bihar  Government.  What  are  his  views  and  hashe  been  called  after
 knowing  his  views  ?  We  believe  that  such  people  should  come  in  the  public  sector  who
 had  a  faithin  the  publicsector.  Have  you  ever  tried  toknowit  thatShri  Pande  had  asuffi-
 cient  faith  in  the  public  sector  and  he  wants  to  work  init  ?

 Shri  K.  C.  Pant  :  Shri  Pande  has  been  appvinted  here  with  his  consent.  He

 1185  worked  as  Labour  Szcretary  in  Bihar  Government,  and  recently  he  was  Personal  Direc-
 tor  in  Tisco,  Heis  anold  I.A.S.  officer.  Such  personis  tried  for  appointment  who
 had  general  experience  in  this  field...

 mead  महोदय  :  पब्लिक  सेक्टर  में  उसके  विश्वास  के  बारे  में  वह  पूछ  रहे  हैं  |

 Shri  K.  C.  Pant  I  can  not  say  anything  about  his  faith  towards  the  public  sector
 but  I  can  say  about  his  experience.

 थी  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  यदि  मैं  ठीक  सभा  duet  ने  कहा  है  कि  नीति  में  कोई

 परिवर्तन  नहीं  gut  है  |  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  उनके  बजट  भाषण  में  जो  हवाला

 दिया  गया  कि  निजी  क्षेत्र  को  भी  प्रमुख  क्षेत्र  में  हिस्सेदारी  ate  प्रबन्ध  में  साथ  होने  की  भी

 झ्र नुम ति  दी  क्या  उसे  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  कर  लिया  गया  है  और  उस  नीति  के  अनुसरण

 में  निजी  क्षेत्र  से  सरकारी  क्षेत्र  में  नई  नियुक्ति  को  गई  है  ?

 श्री  कू ०  Mo  पन्त  :  प्रदान  का  पहला  भाग  इस  मन्त्रालय  अथवा  aed  से  सम्बन्धित  नहीं

 है  ।  दूसरा  भाग  उसी  से  उठता  है  ।
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 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  उन्होंने  कहा  है  कि  नीति  में  परिवर्तन  नहीं  gat  है  |  प्रधान  मन्त्री

 द्वारा  नीति  का  एलान  किया  गया  था  |  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  उस  नीति  के  अनुसरण  में  इसे

 अपनाया  गया  है  अथवा  सरकार  की  किसी  नीति  के  बिना  ही  इसे  स्वतन्त्र  रूप  से  श्रपनाया  गया  है  |

 श्री  कृ  ०  do  मैंने  पहले  ही  स्पष्ट  कर  दिया है  कि  पहले  भी  प्राईवेट  सेक्टर  से  डाय

 रेक्टर  थे  a  राज  भी  हैं  ।  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  gar  है  |

 Shri  Bal  Raj  Madhok  :  The  greatest  defect in  फ्» 10  sector  is  that  it  moves  in

 efficiently  and  public  money  is  wasted  in  it.  I  would  like  to  know—what  is  the  policy  of  the

 Government  about  this—a  person  having  faith  in  the  public  sector  though  the  public  mcney
 is  wasted  by  him  or  you  would  like  to  keep  such  persons  who  are  efficient  and  any  work
 allotted  to  them  could  be  done  efficiently  by  them  ?  Whatis  your  the

 work  is  to  be  done  efficiently  or  there  should  be  commitment  towards  Public  Sector  ?

 consider  it  as  committment.
 Shri  K.  C.  Pant  :  The  best  criteria  is  to  have  efficient  persons,  although  you  can

 Shri  Bal  Raj  Madhok  :  Mr.  Chairman,  the  reply  is  ambiguous.  In  the  name
 of  commitment,  such  a  bungling  is  going  on...

 Mr.  Chairman  :  He  has  replicd  clearly,  what  else  you  want.

 श्री  ऋतिक  उरांव  :  मैं  सरकार  से  निदेशक  मंडल  में  निदेशकों  की  नियुक्ति  के  आधार  जानना

 चाहता हूं  पौर  कर्ब  मंडल  का  गठन  क्य  है  !

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  ग्रसो  कि  यह  इस  प्रश्न  की  सीमा  में  नहीं  भ्राता है  |

 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  में  टिकट  निरीक्षण  दस्ते  पर  किया  गया  खर्च

 #11004.  श्री  Qo  क्०  दास चो धरी  :  कया  रेलवे  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वित्तीय  वर्षों  में  विशेष  टिकट  निरीक्षण  दस्ते  पर  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  द्वारा  उनके

 यात्रा  भत्ता  तथा  अन्य  व्यय  पर  वास्तव  में  कितना  धन  खर्चें  किया  कौर

 उक्त  वर्षों  में  बिना  टिकट  यात्रा  करते  हुये  पकड़े  गये  व्यक्तियों  से  वास्तव  में  कितनी  राय

 हुई  !

 रेलवे  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  रोहन  लाल  :  तथा  :  गत  दो  वित्तीय

 वर्षों  में  टिकट  निरीक्षण  दस्ते  द्वारा  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  पर  बिना  टिकट  यात्रा  करते  हुये  पकड़े  गये

 व्यक्तियों  से  प्राप्त  श्राय  तथा  उस  दस्ते  पर  किए  गये  व्यय  का  व्यौरा  इस  प्रकार  है

 व्  व्यय  रुपये  रेलवे  को  प्राप्त  श्राय

 1968-69  3,5  2,115  22,567

 1969-70  3,25,110  2,01,871

 es  e  से श्री  बे०  क्  दास  alia.  यदि  मैंने  अंकड़े  ठीक  Nt  पु  By  तो  माननीय  मन्त्री  के  कथन  से

 पर्याप्त  स्पष्ट  है  कि  रेलवे  द्वारा  विशेष  दस्ते  को  स्थापित  किये  जाने  पर  ate  विशेष  उपायों  को  अपनाये
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 जाने  के  बावजूद  भी  रेलवे  को  1968-69  के  at  में  30,000  रुपये  के  लगभग  ate  1969-70  के  ag

 में  25,000  रुपये  के  लगभग  atta  इस  परिस्थिति  मैं  माननीय  मन्त्री  से  ऐसे  विशेष  दस्ते

 पर  इतना  खच  उठाने  की  उपयोगिता  जानना  चाहता  हूँ  ।  क्या  इस  त्रिदोष  दस्ते  की  अपेक्षा  टिकट

 चेकिंग  स्टाफ  में  वृद्धि  करना  बेहतर  नहीं  होगा  ?

 रेलवे  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  रोहन  लाल  :  हम  टिकट  चेकिंग  स्टाफ़  को  अवद्य

 ही  प्रोत्साहन  देते  हैं  कि  इसके  साथ  किसी  सम्भाव्य  घटना  के  विरुद्ध  बचाव  करने  हेतु  भी

 हमें  इस  दस्ते  को  रखना  पड़ता  है  ।

 श्री  बे०  Ho  दासचौधरी  :  सम्भाव्य  घटना  के  विरुद्धਂ  से  आपका  कया  अ्रभिप्राय  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  :  दस्ते  पर  किये  गये  खर्चे  की  उत्पात  घन  से  तुलना  की  संगति

 केवल  किसी  सीमा  तक  हो  दस्ते  के  area  को  भी  सामने  रखना  जो  बिना  टिकट  यात्रा  करने

 वालों  उन  लोगों  ऐसा  करने  से  रोकना  है  ।  मत  ऐसे  लोगों  की  संख्या  में  कमी  हो  जाना  ही

 इसकी  सही  परख  होनी  चाहिये  ।  मेरे  पास  झांकने  हैं  जिनसे  पता  चलता  है  कि  बिना  टिकट  यात्रा

 करने  के  मामलों  की  संख्या  में  73  प्रतिशत  तक  कमी  हुई  टिकटों  की  बिक्री  की  संख्या  में  7-2

 प्रतिदिन  तक  बढ़ती  हुई  है  टिकटों  की  बिक्री  से  प्राप्त  होने  वाले  धन  में  61  प्रतिशत  की  वृद्धि

 हुई  है
 ।

 श्री  बे०  क०  दासचौघरी  :  dar  कि  मंत्री ने  कहा  है  कि  विशेष  दस्ते  को  रखने  से  उपस्थित

 घन  में  6  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  क्या  यह  रेलवे  के  टिकट  चेकिंग  स्टाफ़  की  दक्षता  के  कारण  नहीं

 gare  ?  कौर  यदि  at,  तो  क्या  मन्त्री  महोदय  उन  व्यक्तियों  को  विशेष  प्रोत्साहन  कौर  बधाई  देना

 पसन्द  करेंगे  जिन्होंने  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वाले  मुसाफिरों  से  बड़ी  मात्रा  में  धन  एकत्र  किया  है  १

 श्री  नन्दा  ;  इस  प्रक्रिया  से  विभिन्न  तत्वों  का  प्रयास  रहा है  तथा  यह  संयुक्त  कांयं  का  परिणाम

 है  |  प्रोत्साहन  देने  के  बारे  में  दिये  गए  सुभाव  पर  निश्चय  ही  विचार  किया  जाना  चाहिए  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  The  hon.  Minister  has  given  figures  showing
 the  actual  receipts  by  the  T.  T.  and  C.  as  also  by  the  Special  Ticket  Checking
 squad  deputed  to  detect  the  travelling  without  tickets.  Actual  receipts  by  this  squad  is  very
 low  as  compared  to  the  expenditure  which  has  been,  incurred  in  sending  them  for  checking.
 These  T.S.  perform  a  vital  functionof  unearthing  the  concealed  money.  There  is  much
 resentment  in  the  staff  on  sending  the  special  Ticket  checking  squad  or  them.

 Mr.  Speaker  It  is  not  necessary  to  ask  supplementary.  If  you  have  to  ask,
 your  questions  should  be  relevant,  You  should  be  aware  of  the  number  of  questions  to  be
 asked.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Sir,  you  are  only  objecting  to  me,  not  others.
 Take  a  class  of  some  of  the  members  and  give  then  instructions  regarding  the  number  of
 questions  to  be  asked.

 Mr.  Speaker  I  think  there  should  be  a  class  for  you.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  The  hon.  Minister  asks  other  persons  to  check
 and  this  action  causes  resentment  in

 ge
 Is.  It  appears  that  the  hon.  Minister  has  got T Is.  The ne  oc  Le  L.  iS,  have  been  thinking  for  a  long  time  to  launch

 a  mass  agitation,
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 Mr.  Speaker  :  This  question  is  not  relevant.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Government  not  send  any  such  squad
 in  future  for  taking  those  T.  T.  Ls  into  confidence  r  At  the  s  1€  time  they  have  also
 been  demanding  for  taking  them  into  running  staff.  What  measures  are  being  adopted
 in  that  regard  ?

 Shri  Nanda  :  The  services  of  both  are  nee  ac le  Both d,  vu  would  be  appreciated  and
 rewarded  for  their  services.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Mr.  Speaker,  Sir,  the  hon.  Minister  has  not
 given  the  Specific  reply  to  my  question.

 Mr.  Speaker  :  Sit  down.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  It  seems  that  shall  have  togherao  the  fesi-
 dence  of  the  hon.  Minister.

 Mr.  Speaker  :  Do  that  outside  the  House,  do  not  tell  me  like  this.

 Shri  Tulshidas  Jadhav,  :  Will  the  hon.  Minister  consider  to  make  such  arrange-
 ments  to  stop  travelling  without  tickets  at  the  railway  stations  by  which  no  passengers  can

 enter  into  the  platform  without  having  any  ticket  which  would  be  checked  while  entering
 as  itis  already  there  at  the  air  ports  ?

 Mr.  Speaker  :  To  which  question  you  ate  asking  this  supplementary  ?  Ask  a
 little  relevantly.  Ihave  hadtosay  Shri  Kachwailike  this  and  it  seems  Ishall  also  have  to

 say  you.

 Shri  Tulsidhas  Jadhav  Iam  asking  about  question  No.  1004,  because  in  part

 (b)  of  this  question  it  is  wrtten  क र  the  actual  1८८०1 11915  from ww  Le  Orn  the  persons  who  were  detected

 while  travelling  without  tickets  during  these  years  ?”

 Mr.  Speaker  :  Iam  not  making  a  fun:

 (a)  the  actualexpenses,  including  pay  and  others,  incurred  by  the  North  east

 bd
 Frontier  रिफ, . «

 the  word  ‘detected  is  not  there.

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  वह  टिकट  रहित  यात्री  एसोसियेशन  के  अध्यक्ष  हैं  उनकी  इसमें

 विशेष  रुचि  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्य  से ७  निवेदन  करता  हुं  कि  उनका  प्रतिपूरक  प्रासंगिक

 होना  चाहिये  ।

 Shri  Tulsidas  Jadhav  Have  the  Government  made  any  arrangement  for  stop-

 ping  ticketless  traveliing  ?

 Mr.  Speaker  :  It  is  clearly  written  there—the  actual  receipts  they  got

 eemLy  th
 AD?)  tn  e  actual  receipts  from  the  persons  who  were  detected  while  travelling

 without  tickets  during  these
 if  you  want  to  add  something  to  it,  you  may  add.
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 Shri  Tulsidas  Jadhav  :  Sometimes  the  Is.  are  killed  by  the  Ticketless  Tra-
 vellers  and  sometimes  they  are  pushed  away  fromthetrains.  The  T.T.Is.  have  to  face  very
 much  trouble  caused  by  the  Ticketless  Travellers.  Isthehon.  Minister  of  Railway  consid-

 dering  to  make  arrangements  like  airports  ?

 Shri  R.  L.  Chaturvedi  :  Itis  not  proper  to  compare  the  travelling  service  of  aero-

 plane  with  that  of  the  train  because  there  are  a  few  passengeig-ws  the  airport.  It  would  not
 be  possible  for  such  arrangements  of  checking  tickets  while  entering  into  the  railway  plat-
 forms  because  the  passengers  come  ina  large  number.  After  all  we  shall  consider  the  sugges-
 tion  made  by  the  hon.  Members.

 दिल्ली  शाहदरा  से  सहारनपुर  तक  बड़ी  लाइन  का  निर्माण

 #1005,  श्री  महाराज  fag  भारती  :  क्या  रेलवे  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली-शाहदरा  से  सहारनपुर  तक  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  करने  के  लिए  जो  सर्वेक्षण

 किया  जा  रहा है  उसमें  aa  तक  कितनी  प्रगति  हुई  कौर

 सरकार  को  मैसेज  मार्टिन  एन्ड  कम्पनी  की  छोटी  लाइन  के  जरिये  माल  भेजने  तथा  बुक

 कराने  के  बजाय  बड़ो  लाइन  पर  शाहदरा  तथा  सहारनपुर  स्थित  खुद  अपने  स्टेशनों  पर  ऐसा  करने  में

 कया  कठिनाई  है  !

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  रोहन  लाल  :  दिल्ली  शाहदरा  ak  सहारनपुर

 के  बीच  एक  नयी  बड़ी  लाइन  बनाने  के  लिए  इंजीनियरी  कौर  यातायात  सर्वेक्षण  पुरे  कर  लिये  गये  हैं

 शौर  उत्तर  रेलवे  रिपोर्टों  की  aaa  रूप  दे  रही  है  ।  सर्वेक्षण  सम्बन्धी  रिपोर्टे  रेलवे  बोलें  को

 मिल  जायेंगी  ale  ats  सभी  हष्टिकोणों  से  उन  पर  विचार  कर  उसके  बाद  ही  इस  लाइन  के

 निर्माण  के  बारे  में  निराले  किया  जायेगा  |

 इस  समय  दिल्ली  शाहदरा  कौर  सहारनपुर  स्टेशनों  पर  बड़ी  जो  यातायात

 प्राता  उसको  सम्हालने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।  लेकिन  छोटी  लाइन  के  स्टेशनों  पर  जो

 माल  यातायात  प्राता  उसकी  निकासी  की  व्यवस्था  एस०  एस०  लाइट  रेलवे  को  करनी  पड़ती  है

 श्र  बड़ी  लाइन  पर  भेजने  के  लिए  उसे  दिल्ली  शाहदरा  शर  सहारनपुर  स्टेशनों  पर  यानान्तरित

 करना  होता  है  ।

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  There  is  no  benefit  to  the  Government  in  pur-
 Messrs.  Martin  and  company  because  that  is  ob- chasing  the  narrow-guage  line  owned  by

 solete  and  useless.  The  Government  are  going  to  constructanew  broad-guage  line  between
 Delhi  Shahdara  and  Saharanpur.  want  to  know  from  the  hon.  Minister  that  why
 has  he  been  maintaining  unnecessary  contact  with  the  narrow—guage  line  owned  by  Messrs.

 Mar- Martin  and  Company  ?  The  hon.  Minister  should  cut  the  contact  off  from  Messrs.
 tin  and  Company  by  stoping  the  sale  and  purchase  of  goods.

 ShriR.  L.  Chatuvedi  Itis  right  that  necesary  steps  are  being  taken  for  cons-

 tructing  a  new  broad,guage  line  between  Delhi  Shahdara  and  Saharanpur.  The  engineering
 and  transport  survey  have  also  been  completed  but  it  would  not  be  possible  to  cut  the  con-

 tact  off  from  the  narrow  guage  line  owned  by  Messrs.  Martin  and  company  before  the

 construction  of  new  line  and  our  final  decision  on  that  line.  If  we  do  so,  there  would  be
 a  great  trouble  to  the  passengers.

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  :  There  would  be  no  trouble  to  the  passengers.
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 बरौनी  तेलशोधक  कारखाने  के  लिये  की  भ्रतिरिकत

 क्षमता  का  उपयोग

 +

 Mo  प्र०  119,  श्री  स०  श्री  fro  (0  भास्कर

 श्री  बे०  Fo  दासचौधघरी  :

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बरौनी  तेलशोधक  कारखाने  के  लिये  30  लाख  टन  तक  को  अतिरिक्त  क्षमता  का

 निर्माण  किया  गया  है  ।

 यदि  तो  इस  ग्र ति रिक्त  क्षमता  का  निर्माता  किस  तिथि  को  किया  कौर  उस

 पर  कितना  खच  पाया  ;

 क्या  निमित  की  गई  अतिरिक्त  क्षमता  का  पूरा-पूरा  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दा०  रा०

 :  (*)  तथा  :  जनवरी  1969  में  बरौनी  तेलशोधक  कारखाने  के  10  लाख  टन  क्षमता

 बढ़ाये  जाने  वाले  कारखाने  का  काय  पूरा  हो  गया  था  तथा  21  दिसम्बर  1669  तक  जो  व्यय  gat

 बह  लगभग  252  लाख  रुपये  था  |

 श्रीमान  जी  wat  तक  नहीं  किया  गया  है  |

 30  लाख  टन  क्षमता  वाला  बरौनी  तेलशोधक  कारखाना  तेल  क्षेत्रों  से कच्चा  तेल

 नहीं  मिलने  के  कारण  श्रुति  वर्तमान  20  लाख  टन  क्षमता  को  भी  पूरा  करने  लायक  नहीं  है  ।

 श्री सपूकुररीड  बरौनी  तेलशोधक  कारखाना  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  मंत्रालय  रूपी  रूग्ण

 माता-पिता  का  दुबई  दिशा  है  ।  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात
 है

 कि  1969  से  श्री  तक  2.52  करोड़

 रुपये  तो  खर्च  कर  दिये  गये  हैं  तथा  भ्र तिर क्ति  क्षमता  बढ़ा  दी  गयी  है  परन्तु  यह  कब  अपनी  पूर्णिमा
 के  साथ  काय  इसका  कभी  कुछ  मालुम  नहीं  है  ।  इसके  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि

 पाइपलाइन  की  पर्याप्त  क्षमता  उपलब्ध  नहीं  है  ।  एक  प्रेस  रिपोर्ट  में  कुछ  wat  ही  बात  कही  गयी  है

 जिसमें  बताया  गया  है  कि  महाप्रबंधक  ने  पत्रकारों  को  बताया  कि  क़सम  का  10  लाख  टन  श्रावइ्यकता

 eaten  कच्चे  तेल  का  प्रयोग  करने  के  लिये  बरौनी  में  30  लाख  ca  क्षमता  वाला  कारखाना  स्थापित

 कर  दिया  था  परन्तु  क़सम  में  दूसरा  तेलशोधक  कारखाना  स्थापित  करने  को  सरकारी  घोषणा  ने

 30  लाख  टन  क्षमता  को  बेकार  बना  दिया  |

 एक  दूसरी  प्रेस  रिपोर्ट
 है  जिसमें  डा०  त्रिगुण  सेन  के  कथन  के  बारे  में  कहा  गया  है  ।

 प्रस  सम्मेलन  में  भाषण  करते  हुये  डा०  त्रिगुण  सेन  ने  कहा  कि  गोहाटी  से  बरौनी  तक  की  जो  पुरानी
 पाइपलाइन  है  उसमें  वार्षिक  रूप  से  20  लाख  टन  कच्चे  तेल  से  अधिक  तेल  ले  जाया  नहीं  जा  सकता
 सनत  ग्रायातित  कच्चे  तेल  को  हल्दिया  से  बरौनी  तक  पम्प  द्वारा  ले  जाया  जायेगा

 मैं  स्पष्ट  रूप  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  क़सम  से  बरौनी  तक  की  पाइपलाइन  कच्चा  तेल  ले

 जाने  में  पर्याप्त  नहीं  है  अथवा  क़सम  में  दूसरा  तेलशोधक  कारखाना  खोले  जाने  के  कारण  वहां  पर
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 मौलिक  उत्तर 24  189  | है |  औ

 al

 कच्चे  तेल  का  नाजायज  फायदा  उठाया  जाता  इसके
 बारे

 में  सच  क्या  है  देश  को  इस  बारे  में

 जानकारों  चाहिये  तथा  मंत्री  महोदय  इसका  स्पष्ट  उत्तर  दें ।

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  दौर  खान  तथा  धातु  मन्त्री  त्रिगुण  :  सदन  को

 मालूम  होना  चाहिये  कि  1962  के  उत्तरार्ध  में  जब  चीन  का
 अ्राक्रम ्

 तो  कुछ  स्पष्ट  कारणों

 से  भारत  सरकार  ने  दो  निराले  लिये  थे  ;

 (1)  20  लाख  टन  क्षमता  वाले  बरौनी  तेल  शोधक  कारखाने  को  30  लाख  टन  क्षमता

 तक  बढ़ाना

 (2)  हल्दिया  तथा  बरौनी  के  बीच  एक  पाइपलाइन  डालना

 आयातित  30  लाख  टन  कच्चे  तेल  को  पम्प  द्वारा  ले  कौर

 बरौनी  से  कलकत्ता  तक  पेट्रोलियम  उत्पाद  को  पप  द्वारा  वापिस  लाना  |

 सरकार  के  इन  दोनों  निर्णयों  के  बाद  बरौनी  तेल  शोधक  कारखाने  का  रूसी  सहयोग  के  साथ

 विस्तार  करने  के  रादेश  जारी  कर  दिये  जो  कि  1968  में  पूरा  हुई  तथा  पाइपलाइनें  भो  डाली  गयी  है  ।
 इस  बारे  में  प्रत्येक  खोज  को  झ्रापको  जानकारी है  |  दुर्भाग्यवश  1969  में  जब  हमने  इसका  काय

 संभाला  तो  तीन  समस्याश्रों  का  सामना  करना  TST  |  पहली  समस्या  तो  यह  थी  कि  गौहाटी  से  बरौनी

 तक  की  जो  पाइपलाइन  है  जिसके  द्वारा  बरौनी  को  नाहर करिया  का  कच्चा  तेल  मिलता  है  उसकी  क्षमता

 20  लाख  टन  की  थो  ।  दूसरी  समस्या  यह  थी  कि  हल्दिया  से  बरौनी  वाली  पाइपलाइन  इस  प्रकार  से

 बनी  हुई  थी  कि  20  लाख  टन  आयातित  कच्चे  तेल  से  अधिक  नहीं  रख  सकती  थी  |  तीसरी  समस्या  यह

 ay  कि  बरौनी  में  30  लाख  टन  क्षमता  बढ़ाने  का  काम  कम  गंधक  वाले  नाहर करिया  के  कच्चे  तेल

 को  विद्ेषताश्रों  पर  प्रसारित  था  तथा  दूसरे  संसाधनों  से  कच्चे  तेल  की  शोध  करने  की  कोई  छूट  नहीं

 थी  |  अब  हम  क्या  करें  ?  नाहरकरिया  के  तेल-क्षेत्र  रिक  तेल  पैदा  नहीं  कर  सकते  |  फिलहाल  वहां

 से  गौहाटी  तथा  बरौनी  को  तेल  की  पत्ति  की  जा  रही  है  तथा  यद्यपि  तेल  प्राकृतिक

 गेस  आयोग  के  पास  थोड़ा  कच्चा  तेल  अवश्य  है  परन्तु  जो  पाइपलाइन  केवल  20  लाख  टन  ले  जाने

 की  क्षमता  रखती  है  उससे  हम  रोक  ala  तेल  नहीं  ला  सकते  हमने  सारी  समस्या  के  भ्रध्ययन

 के  बाद  जो  निष्कर्ष  निकाला  वह  यह  है  कि  यदि  aaa  से  बरौनी  तक  ate  अधिक  तेल  लाने  के  लिये

 बड़े-बड़े  पम्प  लगायें  तो  उस  6  करोड़  रुपया  व्यय  होगा  तथा  कम  से  कम  3-31  वर्ष  उसे  पुरा  होने

 में  लग  जायेंगे  |  पुरानी  पाइपलाइन  का  उपयोग  करने  के  लिये  हमने  उपाय  भी  ढूढ़  निकाले  हैं  |

 हल्दिया  से  बरौनी  TH  पम्प  द्वारा  कच्चा  तेल  लाने  का  उपाय  किया  है  |  इससे  हमें  समय  कम  लगेगा

 तथा  कम  से  कम  1.84  करोड़  रुपये  को  बचत  भी  होगी  |  हमले  निर्णय  किया  हैं  कि  पुरानी

 पाइपलाइन  द्वारा  बरौनी  रोहतक  कच्चा  तेल  लाया  जाता  चाहिये  |  इसके  अलावा  हमने  भारतीय  तेल

 कम्पनी  से  अतिरिक्त  साज  सामान  बनाने  तथा  परकीया  Teh  से  खान  वाले  हमारे  रोहतक  कच्चे  तेल

 को  शोधन  का  काय॑  करने  तथा  इन  कच्चे  तेलों  हल्दिया  तथा  बरौनी  में  प्राप्त  करने  का  प्रबन्ध

 करने  के  लिये  पूछ  लिया  है  |  इन  दो  उपायों  से  जिन  पर  हमने  विचार  किया  1.84  करोड़  रुपये

 की  बचत  तथा  कम  समय  में  काय॑  कर  सकेंगे  ।

 श्री स०  :  मेरे  पहले  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  मैं  उत्तर  ये  झा ग्र हू

 भी  नहीं  करू  मैं  मेर  दूसर  प्रश्न  के  समय  झ्र वसर  प्राप्त  कर  लूंगा  |  माननीय  मंत्रों  जो  ने  बताया
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 कि  जब  वह  1969  में  मंत्रालय  में  art  तो  वह  इस  बात  का  पता  लगा  सकते  थे  कि  किस  प्रकार

 aaa  द्वारा  पैदा  किये  गये  दुष् कार्यों  से  हमारे  राजकोष  से  बहुत  सा  धन  उद्देश्य विहीन  पुजो  लगाने

 के  कार्यों  के  लिये  लिया  गया  ।  यह  मंत्री  भी  अपना  पद  त्याग  सकते  हैं  तथा  दूसरे  मंत्री  उनकी  जगह

 रा  सकते  हैं  |  उस  समय  उनको  पता  चलेगा  कि  मंत्रालय  द्वारा  दुष् का यं  किये  गये  हैं  तथा  यदि  पोछे

 किये  गये  कार्यों  पता  नहीं  लगाया  तो  हानि  वेसे  ही  जारी  रहेगी  |  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय

 से  स्पष्ट  रूप  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  ऐसी  जांच  करायेंगे  जिससे  पता  चले  कि  योजना

 उचित  ढंग  से  कयों  नहीं  की  इसके  परिणामस्वरूप  देश  को  परेशानी  भुगतनी  पड़ती  है  |

 मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  अ्रतिरिक्त  तीस  लाख  टन  क्षमता  वाला  तेलशोधक  कारखाना

 काय  करना  कब  प्रारंभ  करेगा  |

 डा०  त्रिगुण  सेन  :  पहले  अ्रापके  दूसर  प्रदान  के  उत्तर  में  बताता  हूं  कि  हमने  तेलशोधक

 कारखाने  को  इस  अतिरिक्त  क्षमता  के  साथ  कांय  करने  के  gta  दे  दिये  हैं  |  मैंने  यह  भी  बता  दिया

 है  कि  इसे  पुरा  होने  में  दो  ag  से  ढाई  ae  तक  का  समय  लगेगा  |  जो  पहले  हो  गया  है  उसमें  मैं  नहीं

 जाऊंगा  कि  क्या  SAT,  कसे  मरा  ।  परन्तु  मेरा  इस  बात  का  पता  लगाने  का  कत्तव्य  है  कि  यह

 रिक्त  क्षमता  है  उसका  उपयोग  केसे  किया  जाये  |  इसीलिये  हमने  निराले  लिये  हैं  तथा  इस  निकाय  के

 भ्रनुसार  कार्य  करने  जा
 रहे  हैं

 ।

 श्री  qo  क  दास चौधरी  :  मेर  माननीय  मित्र  श्री  कुण्ड  द्वारा  लगाये  गये  आरोपों

 को  तो  माननीय  मंत्री  महोदय  द्वारा  पहले  ही  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  बरौनी  तेलशोधक

 कारखाना  स्थापित  करने  के  मामले  में  गलत  राजनैतिक  faa  लिया  गया  है  तथा  इसके  आधिक

 पहलू पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  |

 इन  सब  बातों  को  पुरा  करने  के  लिये  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  यह  निर्णय  लिया  है  |  इस

 समस्या  को  जैसा  मैंने  सभा  इसका  समाधान  यह  है  कि  जो  पुराना  बरौनी  तेलशोधक  कारखाना

 है  उसका  उपयोग  दस  लाख  टन  कच्चा  तेल  रायात  करके  किया  जाये  |  क्या  यह  सच  है  कि  1968

 में  एक  निर्णय  लिया  गया  जिसके  अ्रनुसार  केवल  110  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  में  1970-71  तक

 कच्चे  तेल  का  आयात  किया  यदि  हां  तो  बरौनी  तेलशोधक  कारखाने  के  लिये  जो  अतिरिक्त

 10  लाख  टन  कच्चा  तेल  आयात  किया  क्या  उस  पर  लगने  वाली  धनराशि  भी  इसी  110

 करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  में  शामिल  है  ?  मेरी  सम  में  इसे  दो  ay  पहले  मंजूरी  दी  गयी  थी  |

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  तेलशोधक  कारखाने  में  जब  पोस्टर  धागा  तथा  अन्य  वस्तुश्नों  जैसा

 उत्पाद  के  रूप  में  कच्चा  माल  उपलब्ध  हो  जायेगा  तो  बढ़ाई  गई  क्षमता  का  बहुत  शीघ्र  ही

 योग  किया  जायेगा  तथा  इनका  उपयोग  कैसे  किया  जायेगा  !  क्या  वहां  पर  पेट्रो-समूह  प्रारंभ  किया

 जायेगा  ?

 डा०  त्रिगुण  सेन  :  मेरी  समय  में  नहीं  भ्राता  कि  सारी  बात  में  ही  राजनीति  कसे  हो  सकती

 है  |  1962  में  आयात  उपाय  के  रूप  बरौनी  तेलशोधक  कारखाने  का  आयातित  कच्चे  तेल  को  हल्दिया

 से  बरौनी  तक  लाने  के  प्रयोग  के  लिये  इसको  क्षमता  बढ़ाने  का  निकाय  लिया  गया  था  ।  आयात
 rr कालोनी  स्थिति  उत्पन्न  हुई  थी  इसमें  कोई  राजनीति  की  बात  नहीं  थी  aul  निराले  के  भ्रनुसार  बरौनी

 तेलशोधक  कारखाने  को  क्षमता  बढ़ा  दी  गयी  |
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 परन्तु  जब  पाइपलाइन  डाली  गयी  तो  मालुम  gat  कि  बरौनी  तक  तीस  लाख  टन  तेल  इस

 लाइन  द्वारा  नहीं  ले  जाया  जा  सकता  |  यही  कठिनाई  है  ।  इसीलिये  हमें  दूसरा  निरांय  लेना  पड़ा  |

 शरत  इसमें  कोई  राजनीति  की  बात  नहीं  है  वरना  तकनीकी  तथा  wa  सम्बन्धी  प्रदान  है  ।  उन्होंने

 कच्चे  तेल  के  आयात  के  बारे  में  पुछा  है  परन्तु  जो  set  उन्होंने  पुछा  है  उसका  झ्राथिक  पहलू  मेरी

 पम  में  नहीं  कराया  है  ।  मारे  पास  रोहतक  कच्चा  तेल  है  तथा  हम  दूसरे  संसाधनों  से  कच्चे  तेल

 का  यात  करने  की  अपेक्षा  हमारे  तेल  दोधक  कारखानों  में  इसका  उपयोग  करना  चाहते  यह

 स्पष्ट  fray

 श्री  नि०  भास्कर  सार्वजनिक  घन  नष्ट  करने  का  यह  ज्वलन्त  उदाहरण है  |

 1969  के  प्रारंभ  के  दिनों  में  ही  इस  परियोजना  का  काय  पुरा  हो  चुका  था  ।  wa  तक  मंत्री  जी

 यह  बताने  में  gang  हैं  कि  कब  तक  कच्चे  तेल  को  साफ  जायेगा  तथा  कब  तक  अतिरिक्त

 ढाई  गई  क्षमता  का  उपयोग  किया  जायेगा  |

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  बताया  कि  गधकपयुक्त  नाहर करिया  कच्चे  तेल  के  आधार

 पर  यह  क्षमता  बढ़ाई  गई  थी  ।  क्या  ग्रन्थ  देशों  से  कोई  आयातित  कच्चा  तेल  इस  बढ़ाई  गई  क्षमता

 के  लिये  उचित  होगा  अथवा  नहीं  ?  यदि  नहीं  तो  मैं  समझता  हूं  सारे  ढांचे  को  गिरा  दिया  जायेगा

 तथा  उसके  स्थान  पर  कोई  नया  ढांचा  बनाया  जायेगा  ।  इस  योजना  के  लिये  कौन  उत्तरदायी  था

 तथा  क्या  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  जायेगी  ?

 डा०  त्रिपुरा  सेन  :  यह  गलत  योजना  नहीं  थी  ।  इस  तेलशोधक  कारखाने  की  क्षमता  बढ़ाने

 का  कारण  मैं  दो  बार  बता  चुका  जब  क्षमता  बढ़ाई  गई  तो  किसी  को  यह  मालुम  नहीं  था  कि  उस

 समय  कौन-सा  कच्चा  तेल  आयात  के  लिये  प्राप्य  था  केवल  मात्र  नाहर करिया  कच्चा  तेल  प्राप्य  at  |

 उस  कच्चे  तेल  की  विशिष्टता  के  श्राधघार  पर  बरौनी  तेलशोधक  कारखाने  की  क्षमता  बढ़ा  दी

 गयी  |  नाहक  रया  तेल-क्षेत्रों  से  जो  कच्चा  तेल  मिला  वह  केवल  डिगबोई  गौहाटी  को  प्रति  के  लिये

 पर्याप्त  है  तथा  बरौनी  में  भी  20  लाख  टन  क्षमता  की  पूर्ति  के  लिये  पर्याप्त  है  |  नाहरकरिया  तेल

 क्षेत्र  में  इससे  alia  क  तेल  नहीं  है  |  इस  प्रकार  तेल  शोधक  करखाने  की  क्षमता  का  उपयोग

 करने  के  लिये  दस  लाख  टन  कच्चे  तेल  की  श्रावक्यकता  पढ़ती  चू  कि  उस  पाइपलाइन  से  हम

 कच्चा  तेल  नहीं  ला  सकते  तथा  क़सम  से  लाने  में  लगभग  6  करोड़  रुपये  तथा  लगभग  31  वर्ष  लगते

 हैं  रोक  जबकि  बरौनी  तथा  हल्दिया  के  मध्य  पहले  से  एक  पाइप  लाइन  है  तो  हल्दिया  से  बरौनी  तक

 आयातित  कच्चा  तेल  अथवा  हमारा  रोहतक  कच्चा  तेल  लाना  प्रतीक  सरल  है  |

 Mr.  Speaker,  Sir,  I  want  to  know  from  the  hon  Mi Shri  Madhu  Limaye
 4 nister,  while  there  was  a  decision  to  expand  Haldia—Barauni  pipeline  to  the  capacity  of  थी

 million  tonnes,  why  that  was  reduced  to  the  capacity  of  2  million  tonnes  ?  Why  the  capacity
 of  the  refinery  had  been  reduced  from  3  million  tonnes  to  2  million  tonnes  when  it  was  to
 be  investigated  by  the  Shri  Niwas  Rao  Committee  ?  Would  the  hon.  Minister  inquire
 into  the  functioning  of  the  Barauni  Refinery  to  find  out  the  shortcomings  in  the  administra-
 tion.  The  report  of  the  Ganga  Pollution  Enquiry  Committee  also  proves  these  short-com-
 ings  Would  he  tighten-up  the  administration  officers  at  the  Ministry  level  who  creat
 hinderances  in  the  functioning  of  therefinery  ?  Moreover,  would  he  arrange  to  expand  its
 capacity  upto  3  million  tonnes  by  way  of  installing  booster-pumps  and  pending  some
 money  ?
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 डा०  त्रिगुण  सेन  :  बरौनी  में  गंगा  मेश्राम  लगने  का  प्रतिवेदन  तथा  उस  पर  सरकार  का

 क् निराले  सभा  पटल  पर  रख  दिये  गये  हैं  ।  हमने  सम्बन्धित  अधिकारी  के  विरुद्ध  आवश्यक  कायंवा  ही

 की  इसकी  ag  उस  प्रतिवेदन  से  जानकारी  कर  सकते  हैं  |

 दूसरा  प्रश्न  हल्दिया  तथा  बरौनी  के  बीच  पाइपलाइन  का  है  ।  star  कि  श्री  ay  लिमये  के

 धघ्यानाकषंण  प्रश्न  के  उत्तर  में  मैंने  बताया  कि  मुझे  प्रभी  तक  भी  राव  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  ga

 है  तथा  न  ही  संसद्  की  सरकारी  उपक्रम  समिति  का  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  gates  जो  कि  इस  समस्या

 पर  विचार  कर  रही  है  |  ज्योंही  ५ मु  वे  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  जायेंगे  तो  मैं  निर्णय  कर  लंगा  ।  यदि

 कोई  दोषी  पाया  जायेगा  तो  उसे  छोड़ा  नहों  जायेगा  ।  परन्तु  मुझ  प्रजातान्त्रिक  ढंग  से  काम  करना

 चाहिये  |  मैं  हिटलर  की  तरह  नहीं  न  ही  aH  मेरे  द्वारा  जमंनी  में  भयभीत  होकर  देखे  हुये  उसके

 कार्यों  को  ही  करने  की  इच्छा  है  |

 तीसरा  cat  बरौनी  से  हल्दिया  तक  30  लाख  टन  कच्चा  तेल  ले  जाने  के  लिये  बूस्टर  पम्प

 के  प्रयोग  के  बारे  में  है  |  हम  पुरानी  पाइपलाइन  द्वारा  पहले  से  हो  असम  से  20  लाख  टन  कच्चा  तेल

 ला  रहे  हैं  तो  ऐसी  स्थिति  में  बरौनी  तक  30  लाख  टन  तेल  लाने  के  लिये  कुछ  कौर  पैसा  ast  करने

 की  व्यवस्था  करने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  परन्तु  हम  इसका  कर्ब  भी  अध्ययन  कर  रहे  हैं  क्योंकि  जब

 कभी  ग्रा यात  स्थिति  उत्पन  होगी  तो  हम  वैसा  करने  के  लिये  भी  तैयार हैं  |

 श्री  हेम  बरुआ  :  मैं  प्रश्न  पूछने  के  लिये  खड़ा हूं  ।  न  तो  sea  काल  तथा  न  रखी  ही  arg

 मुझे  प्रश्न  पूछने  की  इजाजत  देते  हैं  |  कर्ब  मैं  झ्र ौर  कोई  प्रश्न  नहीं  पूछ  रहा  हूँ  ।

 att  हेम  बुरा  सभा  भवन  से  बाहर  चले  गये

 Shri  Hem  Barua  then  left  the  House.

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बड़ी  गलत  बात  है  ।  उन्हें  कितना  ही  बार  प्रश्न  पूछने  का  समय  दे

 दिया  है  उसे  तो  वह  भूल  जाते  हैं  तथा  एक  ही  अवसर  याद  रखते  हैं  जब  उन्हें  प्रशन  पूछने  का  समय

 नहीं  दिया  गया  है  |  ऐसे  समझदार  सदस्य  को  इस  तरह  से  व्यवहार  नहों  करना  चाहिये  |  क्या

 वापिस  at  जाइये  |

 Shri  Kamalnayan  Bajaj  :  A  very  important  question  ar‘ses  from  the  answers  given
 by  the  hon.  Minister.  He  said  in  his  answer  to  the  part  66,2?  of  the  Question  that  he  did  not  bo-
 ther  what  happened  earlier.  Then  while  replying  to  Shri  Madhu  Limaye  he  said  that  if  any
 body  is  found  corrupt  he  would  take  action  against  him  according  to  demoeratic  set  up.
 The  questionis  this  that  an  additional  capacity  of  3  million  tonnes  wascreatedand2  mil-
 lion  tonnes  capacity  was  already  there.  Whether  it  was  due  to  the  wrong  planning,  defec-
 tive  supply  by  the  contracter  or  engineering  defect  but  on  the  quitting  of  one  minister  and

 coming  of  another  in  the  office  if  the  wrongs  done  in  the  part  will  not  be  brought  to  light
 then  it  would  lead  to  colossal  loss  of  public  money.

 Mr.  Speaker  Thave  noticed  it  twice  that  whilespeaking  you  forgetit  that  this
 is  Question  Hcur.  Put  a  question,  do  not  deliver  speech.

 Shri  Kamalnayan  Bajaj  :  Mr.  Speaker,  Sir,  it  is  a  matter  of  principle.  It  may
 lead  to  jeopardy  if  the  wrongs  done  in  the  past  by  a  Minister  are  n  Obl  च ot  revea  led.  Iwant  to
 know  fromthe  hon.  Minister  whether  there  is  any  wrong  inhis  knowledge,  if  so,  ishe  pre-
 pared  to  arrange  for  an  enquiry  ?  Will  any  person  found  guilty  be  penalised  ?
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 ita  उत्तर

 डा०  त्रिगुण  सेन  :  मैं  इस  सुभाव  से  सहमत  नहीं  हूँ  कि  पहले  तो  यह  जांच  करूਂ  कि  निश्चित

 की  गई  समयावादी  में  पाइपलाइन  को  क्यों  नहीं  पूरा  किया  तथा  बाद  में  कायंवाही  करू  |  मैं  30

 लाख  टन  क्षमता  ala  से  उपयोग  करना  चाहता  हूँ  ।  wea  बातों  के  लिये  मैं  प्रतिवेदन  की

 प्रतीक्षा  कर  रहा  हूँ  ।

 श्री  रा०  बर्पा  माननीय  मन्त्री  महोदय  के  उत्तर  से  यह  स्पष्ट  है  कि  राव  समिति  का

 प्रतिवेदन  श्रभी  तक  तैयार  नहीं  न  है  |  उन्होंने  तीन  वर्षों  से  पूरे  मामले  की  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं
 दिया  है  |  पता  नहीं  वह  अपना  प्रतिवेदन  कब  प्रस्तुत  करेंगे  |  ऐसी  स्थिति  में  माननीय  मन्त्री  महोदय
 किस  प्रकार  कठिनाई  से  छुटकारा  पायेंगे  ।

 श्रध्दा  महोदय  :  यह  कहां  तक  प्रासंगिक  है

 श्री  to  थोड़ा  उत्तर  श्रावस्ती  है  ।  तीन  बीत  गये  हैं  वह  हर  बार  कह

 देते  हैं  कि  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  जायेगा  |

 डा०  त्रिगुण  सेन  :  क्या  यह  सुभाव  है  कि  मैं  दूसरी  समिति  नियुक्त  करके  कौर  अगले  तीन

 बर्षा  तक  प्रतीक्षा  करू  ?

 श्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  बरौनी  में  हल्दिया-बरौनी  पाइप  लाइन  में  अतिरिक्त  क्षमता

 बढ़ाने  का  सारा  मामला  गलत  व्यवस्था  तथा  श्रकायंकुशलता  का  मामला  लगता है  |

 हल्दिया-बरौनी  पाइप  लाइन  की  अतिरिक्त  क्षमता  की  बात  तो  जो  उसकी  पुरानी  क्षमता  थी

 उसके  अनुसार  ही  तेल  छोड़ने  काम  नहीं  कर  सकती  है  ।  इसीलिये  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने

 कह  दिया  कि  वे  रोहतक  कच्चे  तेल  का  प्रयोग  करेंगे  |  रोहतक  तेल  खोजक  व्यापार  के  eq

 दारों  के  साथ  किये  गये  अनुबन्ध  में  क्या  कोई  ऐसा  खण्ड  है  जिसमें  ae  लिखा  हो  कि  भारतीय  तेल

 दोधक  कारवानों  में  इसका  कोई  भी  भाग  तेल  दोधक  काय  के  लिये  प्रयोग  में  नहीं  लाया  जा  सकता  ?

 रोहतक  कच्चे  तेल  से  जो  हम  कुल  उत्पादन  करेंगे  उसमें  हमारा  क्या  हिस्सा  होगा  १  क्या  इसमें  कोई

 प्रतिबन्धात्मक  खण्ड  यदि  तो  भारत  द्वारा  उसका  कितना  भाग  प्रयोग  में  लाया  जा  सकता  है

 डा०  त्रिगुणा  सेन  :  मैं  इस  बात  का  खण्डन  करता  हूँ  कि  योजना  दोषयुक्त  थी  अथवा  इसमें

 कोई  राजनीतिक  seer  निहित  था  ।  रोहतक  कच्चा  तेल  हमारा  ही  है  तथा  दस  लाख  टन  तथा

 किसी  के  साथ  इस  बात  का  कोई  श्रतुबन्ध  नहीं  गया  है  कि  उसे  हम  हमारे  तेल  शोधक

 खाने  में  इस्तेमाल  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 ShriD.N.  Tiwary  :  The  Barauni  Refinery  has  96  initio  been  the  victim  of  wrong
 decisions,  unimaginative  planning  and  fautly  execution.

 Mr.  Speaker  :  Put  up  a  question.  You  yourself  started  to  explain.  This  is  the

 business  of  the  hon.  Minister.

 Shri  D.  N.  Tiwary  :  You  have  accomodated  each  and  everyone.  I  may  also  be
 accomodated.  A!l  these  three  things  have  occurred  in  the  Barauni  Refinery.  When  the

 nes  of Haldia-Barauni  pipeline  could  not  meet  the  capacity  of  2  million  ton  s  OT  crude,  why  then
 an  additional  capacity  of  3  million  tonnes  was  created  ?  How  long  is  it  right  to  imagine
 that  the  pipleline  would  be  able  to  meet  the  capacity  of  3  million  tonnes  of  crude  later
 on?
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 डा०  त्रिगुण  चीन  के श्राक्रम णा  के  समय  30  लाख  टन  क्षमता  करना  आवश्यक

 सभा  गया  था  |  इस  योजना  के  पीछे  meq  कोई  sear  नहीं  था  |

 ह  क  9७ क श्री  gto  ato  तिवारी  :  मैं  किसी  उद्देश्य  की  ale  संकेत  नहीं  कर  रहा  हूँ

 डा०  त्रिगुणा  सेन  :  इस  सारे  मामले  में  मैंने  बिना  कुछ  छिपाये  सारी  बातें  स्पष्ट  बता  दी

 इस  समय  बरौनी  शोधक  कारखाने  की  50.  लाख  टन  क्षमता  में  से  हल्दिया  तथा  तेल

 शोधक  कारखाने  के  मध्य  पाइप  लाईन  की  क्षमता  10  लाख  टन  है  तथा  20  लाख  टन  क्षमता  असम

 से  पुरी  की  जाती  है  ।  मत  इस  समय  इसको  क्षमता  कौर  alas  बढ़ाना  श्रावस्ती  नहीं  है  |

 श्री  एस०  एम०  माननीय  मन्त्री  महोदय  कहते  हैं  कि  पहले  जो  कुछ  हो  गया

 उसके  बारे  में  वह नहीं  जान  चाहते  जब  बरौनी  में  अतिरिक्त  क्षमता  बढ़ाने  का  परियोजना

 प्रतिवेदन  तैयार  किया  गया  था  तो  क्या  उस  समय  उन्होंने  कच्चे  तेल  की  कमी  हो  जाने  की  सं  भावना

 पर  गौर  किया  गया  था  ?  इस  परियोजना  प्रतिवेदन  को  तैयार  करने  वाले  कौन  अधिकारी  थे  तथा

 किस  प्राधिकार  से  इसे  मंजूरी  मिली  !  क्या  मन्त्री  महोदय  ने  इस  बारे  में  कोई  जाँच  करने  का  विचार

 किया  है  !

 डा०  त्रिगुण  सेन  :  मैं  समता  हुँ  मेरे  माननीय  मित्र  ने  मेरी  बात  सभी  नहीं  है  ।  मूल

 खेद  है  कि  mae  मेरी  as  कमजोर  है  ।
 मैंने  प्रत्येक  बात  को  विस्तार  पूर्वक  स्पष्ट  कर  दिया  था  |

 दा  कि  जब  बरौनी  में  30  लाख  टन  क्षमता  की  योजना  बनाई  गई  उस  समय  यह  सोचा  गया

 काल  के  कारण  बरौनी  के  लिये  30  लाख  टन  कच्चा  तेल  आयात  करना  पड़  सकता  है  ।

 मत  प  समय  इस  बारे  में  नहीं  सोचा  गया  था  क़सम  से  30.  लाख  टन  तेल  मिल  जायेगा  |

 चीनी  ग्रामीण  के  समय  सरकार  द्वारा  दूसरा  प्रबन्ध  किया  गया  था  |  wa  जब  मैंने  कह  दिया

 है  कि  सरकारी  उपक्रम  समिति  जाँच  समिति  इसकी  जांच  कर  रही  है  तो  यह  पूछने  से  क्या

 लाभ  है  कि  किसने  यह  किया १  मैं  समझता  हूं  कि  मेरे  माननीय  मित्र  अब  यह  नहीं  चाहते  होंगे  कि

 मैं  इस  बारे  में  कार्यवाही  करने  के  बेठा  रहूँ  तथा  प्रतिवेदन  की  प्रतीक्षा  करता  रहूं  ।  30  लाख

 टन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये  साज  सामान  के  लिये  3  करोड़  रुपये  की  पंजी  लगाई  गई  है  वह
 क

 बेकार  नहीं  पड़ी  रह  सकतीਂ  है  ।  हमें  उसका  उपयोग  करने  के  लिये  कार्यवाही  करनी  चाई AG  उसी

 उद्देश्य  के  लिये  हमने  यह  कार्यवाही  की  है  |

 tia

 प्रघण नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 कलकत्ता  बन्द  के  कारण  रेलवे  को  हुई  हानि

 #994,  ait  सा मिना थन  :  श्री  यात्री  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बात  का  कोई  मुल्यांकन  किया  गया है
 कि  16  1970  को  कलकत्ता  बन्द

 के  कारण  रेलवे  को  कुल  कितनी  हानि  BR  ह oF  ry
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 14  1970  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  रेलवे  को  कुल  कितनी  हानि  हुई  शौर

 ऐसे  मामले  में  रेलवे  को  हानि  न  होने  देने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  जा

 रहो है  !

 रेलवे  मन्त्री  जी  हां  ।  17-3-70  को  कलकत्ता  बन्दे के  कारण  रेलों

 को  जितनी  प्रत्यक्ष  हानि  उसका  मुल्यांकन  किया  गया  है  ।

 6,100  रुपये  |

 रेल  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  करने  कौर  ऐसी  स्थितियों  को  सम्हालने  के  लिए  राज्य  पुलिस

 की  सहायता  के  उद्देश्य  से  रेलवे  सुरक्षा  दल/रेलवे  सुरक्षा  विशेष  दल  का  अधिकाधिक  उपयोग  किया

 जा  रहा  है  |  कानून  कौर  व्यवस्था  कायम  रखने  कां  उत्तरदायित्व  राज्य  पुलिस  अधिकारियों  का

 उनकी  सहायता  प्राप्त  करने  के  विचार  से  उनके  साथ  अधिक  से  अधिक  निकट  सम्पर्क  रखा

 जा  रहा  है  ।

 रेल  सम्पत्ति  की  हानि  पहुँचाने  नष्ट  करने  के  लिए  निवारक  दण्ड  की  व्यवस्था  करने  के

 उद्देश्य से  संसद  में  एक  विधेयक  भी  पेश  किया  गया  गया  है  ।

 रेल  सम्पत्ति  हजेला  राष्टीय  परिसम्पत्तियों  के  विनाश  के  हानिकारक  प्रभावों  के  बारे  में  जनता

 को  जागरुक  बनाने  के  भी  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 उम  तथा  बरल  उद्योग  को  प्रतिष्ठापित  क्षमता  का

 उपयोग  करना

 995,  श्री  जाज  फरनेन्डीज :  क्या  श्रौद्यो शिक  areas  व्यापार  तथा  समवाय  कायें

 मंत्री  डम  तथा  बैरल  उद्योग  में  कच्चे  माल  को  कमी  के  बारे  में  11  1970  के  अतारांकित  प्रदान

 स०  2243  क्षे  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  डब  राष्ट्रीय  श्रथव्यवस्था  के  हित  में  कानूनी  उपबन्ध  करने  के  बारे  में

 विचार  करेगी  ताकि  इस  उद्योग  में  नये  एकक  स्थापित  करने  से  ga  वर्तमान  प्रतिष्ठापित  क्षमता

 का  उपयोग  किया  जा  सके

 यदि  हां  तो  इस  सम्बन्ध  श्रावक  उपबन्ध  कब  तक  किये  जाने  की

 वना  है

 क्या  इस  उद्योग  में  इस्पात  की  चादरों  ने  अरयात  के  लिये  निर्माताओं  के  बजाय

 उपभोकक््ताग्रों  को  लाइसेंस  जारी  करने  को  वर्तमान  प्रचलित  ama  नीति  इस  aa  में  त्रुटि पू रां

 नहीं  है  कि  इस्पात  में  चादरें  प्राप्त  करने  वाले  उपभोक्ता  उन्हें  अपने  मन  पसन्द  के  निर्मितियों

 को  दे दे  देत ेहैं  ale  इस  प्रकार  वह ह  दूसरे  एककों  को  बेकार  रहने  के  लिए  मजबूर  कर  रहे

 जोर

 यहि  तो  क्या  सरकार  aa  उपभोक्ताओं  के  बजाय  केवल  fata  को  उनकी

 लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  के  ग्रा धार  पर  ग्रा यात  लाइन
 जा

 रो  करेगी  ताकि  सभो  एकक  aa  संयंत्रों

 +7
 को  चला  सकें  र  उनको  उपभोक्ता ग्र ों  की  कपा  पर  1६ निभा  न  रहना  पड़े  q
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 औद्योगिक  श्रांत  रिक
 व्यापार  तथा  समवाय  काय  मन्त्री  फखरुद्दीन न  लो  अहम  :

 तथा  :  सरकार  को  अधिसूचनाएँ  दिनांक  19  1970  तथा  28

 1970  व  प्रेस  विज्ञप्ति  दिनांक  13  ara  1970  से  विदित  होगा  कि  सरकार  की  नीति  उद्यमियों

 विशेष  कर  मध्यम  समूहों  तथा  नये-नये  उद्योगपतियों  के  लिए  श्रधिकाघिक  स्वतंत्रता  तथा

 अवसर  के  करने  की  रही है  ।  इसके  साथ  ही  अतिरिक्त  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस  देना

 वर्तमान  प्रतिष्ठापित  क्षमता  पर  तथा  उसके  उपयोग  पर  निभा  करेगा  |

 तथा  :  आजकल  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  कि  बैरल  निर्माता ग्र ों  को  इस  सीमा  तक

 इस्पात  चहरों  के  grata  की  agate  दी  जाये  कि  सभी  निर्माता  ग्रायात  किये  हुये  तथा  देशीय  आवंटन

 से  अपनी  एक  पारी  की  निर्धारित  क्षमता  का  ata  चलाते  रहें  ।  ऐसे  उपभोक्ताओं  जिनकी

 निर्माण  क्षमता  नहीं  ata  लाइसेंस  स्वीकृत  करने  की  नीति  स्वीकृत  रही  है  तथा  यह  उन

 fantom  पर  कुप्रभाव  at  डालती  जो  आयात  नीति  में  निर्धारित  श्रात्इ्यक  दाँतों  को  पूरा  करने

 के  उपरान्त  ग्रा यात  आवेदन  पत्र  भी  दे  सकते  हैं  |

 विभिन्न  प्रकार  के  नाकों  को  ढुलाई  के  लिये  रेलवे  भाड़े

 को  दरों  में  भेदभाव

 #996,  थ्री  रा०  alo  जमीन  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  श्रेणियों  में  वर्गीकृत  नमक  की  ढुलाई  के  लिये  रेल  भाड़े ar,

 की  दरों  में  भेदभाव  किया  जाता  है  ;

 कपा  इस  भेदभाव  के  कारण  छोटे  निर्माता त्रों  के  हितों  की  हानि  होती  ate

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  १

 रेलवे  सत्री  :  जी  नहीं  |

 श्योर  :  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता  |

 आयातित  तथा  स्वदेशी  कच्चे  माल  का  aw

 स्थापित  करना

 997.  श्री  देवता  नन्दन
 पाटो  दिया

 :  क्या  प्रौद्योगिक  विकास  श्रान्त  रिक  व्यापार  तथा  समवाय

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इंजीनियरिंग  उद्योग  ने  सरकार  को  यह  सुभाव  दिया  है  कि  वह
 आयातित  तथा  स्वदेशी  कच्चे  माल  का  एक  बक  स्थापित  करे  निर्यात  हेतु  उत्पादन  में  बाघा

 न  az

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  श्र  इस  बारे  में  क्या  कायंवाही
 की  गई  है  !

 औद्योगिक  श्रास्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-किये  मन्त्री  फखरूद्दीन  चली

 तथा  :  हां  राज्य  व्यापार  निगम  वास्तविक  उपभोक्ताओं  तथा  पंजीकृत
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 ee  gee  ey

 निर्यातकों  को  कच्चे  माल  के  सम्भरण  के  लिए  औद्योगिक  कच्चे  माल  की  सहायता  का  केन्द्र

 रा  मैटीरियल  असिसटेंट  की  स्थापना  कर  रहा  है  ताकि  ४  v  हें  निर्माण  में  प्रयुक्त

 होने  वाला  कच्चा  माल  वस्तु भ्र ों  के  निर्यात  किए  जाने  से  पुर्व  ही  मित्र  जाए  |

 रेलवे  कर्मचारियों  की  शिकायतों  के  बार  में  श्रम  मंत्रालय  को  र  लवें

 बो  का  गोपनीय  पत्र

 1000,  श्री  aft  भूषण  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  औद्योगिक  विवाद  1947  रेलवे  कर्मचारियों  पर  भी  ay

 होता

 कपा  रेलवे  छोड़  ने  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  जिसमें  रेलवे  कमंचारियों

 के  लिए  बातचीत  करने  की  स्थाई  व्यवस्था  की  गई  श्रम  मंत्रालय  को  कर्मचारियों  की  शिकायतों

 की  जांच  करने  से  रोकने  के  लिये  कोई  गोपनीय  पत्र  भेजा  है  ;

 क्या  वह  पत्र  प्रौद्योगिक  विवाद  1947  उपबन्धों  का  उल्लंघन

 नहीं  करता  ;

 क्या  वहू  पत्र  मान्यता  प्राप्त  कार्मिक  संघों  के  अनुरोध  पर  भेजा  गया

 ताकि  वे  कर्मचारियों  को  अपनों  शिकायतें  उनके  द्वारा  ही  प्रस्तुत  पर  दबाव  डाल

 भ्र ौर

 क्या  इस  बात  पर  विचार  किया  गया  है  कि  श्रेणीवार  एसोसिएशनों  की  मान्यता  दी

 जाये  अथवा  उनको  बातचीत  करने  की  सुविधाएं  जाएं  !

 रेलवे  मंत्री  :  जी  नहीं  |

 जी  नहीं  |

 ate  सवाल  नहीं  उठता

 जी  नहीं  |

 हाबड़ा  पुल  पर  बहुत  अधिक  भीड़भाड़  के  कारण  यातायात  रुक  जाने

 से  रेलवे  यात्रियों  को  सुविधा

 *1001.  श्री  ज्योतिमंय  क्या  रेलवे  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाबड़ा  पुल  पर  दोनों  भोर से  यातायात  रुके  रहते  पर  रेलवे

 यात्रियों  को  बहुत  सुविधा  होती  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  लम्बा  यात्रा  वाले  सकड़ों  यात्री  प्रतिदिन  गाड़ी  नहीं  पकड़

 पाते  ;  श्र

 यदि  तो  उन  यात्रियों  के  लिये  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  !
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 रेलवे  मन्त्री  (  श्री  यह  सही  है  fe  सुबह  कौर  शाम  को  भीड़-भाड़  के

 समय  कलकत्ता  में  हबड़ा  पुल  पर  कभी-कभी  यातायात  acy  हो  जाता है  जिससे  सड़क

 गकर्ताप्रों  को  सुविधा  होती  इन  सड़क  उपयोगकर्ता ग्र ों  में  कुछ  ऐसे  व्यक्ति  भी  हो  सकते  हैं  जो

 रेल  गाड़ियों  से  हबड़ा  स्टेशन  जाये  हों  ग्रीवा  हबड़ा  स्टेशन  से  रेल  गाड़ी  पकड़ना  चाहते  हों  |

 इस  बात  जानकारी  नहीं  है  कि  क्या  हबड़ा  पुल  पर  यातायात  aa  हो  जाने  के

 कारण  लम्बी  दूरी  के  किन्हीं  यात्रियों  की  गाड़ी  छूट  जाती  है  ।

 सड़क  सम्बन्धी  सुविधाघरों  पौर  इस  तरह  की  सड़कों  पर  पुलों  की  व्यवस्था  करने  का

 उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार  शर  नगर  तथा  झड़प  स्थानीय  प्राधिकारियों  का  है  ।  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  ने  हुगली  पर  दूसरा  पुल  बनाने  का  निश्चय  किया  है  |

 दिल्ली  कौर  मद्रास  की  परिवहन  सम्बन्धी  श्रावस्यकताओओं  का  अध्ययन  करने

 के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  स्थापित  महानगर  परिवहन  भ्रध्ययन  दल  ने  जो  सिफारिशें  की  उनके

 श्रद्धा  पर  रेलों  ने  कलकत्ता  में  महानगर  रेल  परिवहन  संगठन  की  स्थापना  की  है  |  इस  समय  यह

 संगठन  निम्नलिखित  दो  कामों  में  लगा  gat  है  1--

 (i)  दमदम  से  प्रिसले  घाट  तक  उपनगरीय  डिस्पसंत्र  लाइन  के  लिए  अन्तिम  aw  निर्धारण

 सर्वेक्षण  कौर  परियोजना  रिपोर्ट  श्र  विस्तृत  अनुमान  तयार  करना  |

 (ii)  दो  गलियारों  के  समानान्तर  महानगर  रेलवे  लाइनों  से  मुक्त  व्यापार  द्र त  परिवहन

 प्रणाली  का  तकनीकों  ails  एक  गलियारा  ge  से  पश्चिम  सियालदह  ale  हबड़ा  के  सोच

 कौर  दूसरा  उत्तर  से  दक्षिण  चित्तरंजन  एवेन्यू  जवाहरलाल  नेहरू  रोड  कौर  श्रादुतोष  मुखर्जी  रोड  के

 साथ  साथ  |

 इन  अ्रघ्ययनों  कौर  सर्वेक्षणों  के  परिणामस्वरूप  जो  ग्रांकड़े  उपलब्ध  उनके  आधार  पर

 ही  कलकत्ता  नगर  में  व्यापक  परिवहन  की  सुरविधाश्रों  की  व्यवस्था  के  बारे  में  अन्तिम  निकाय  किया

 जा  सकता है  ।  इसमें  मुख्य  लाइन  के  रास्ते  ौर  उपनगरीय  गाड़ियों  द्वारा  हबड़ा  श्र  सियालदह
 स्टेशन  पहुंचने  वाले  यात्रियों  के  लिए  नगर  में  अपने  गन्तव्य  स्थानों  पर  जाने  के  लिए  अपेक्षित  सुविचारों
 की  व्यवस्था  करने  का  काम  शामिल  होगा  |  नगर  में  व्यापक  परिवहन  की  सुविचारों  की  व्यवस्था

 हो  जाने  से  हबड़ा  पुल  सहित  सड़कों  site  पुलों  पर  भीड़-भाड़  को  कम  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 विलास  तथा  गेर  झावइयक  वस्तुएं  तेयार  करने  में

 लगे  उद्योग

 *1002,  श्री  सीताराम  केसरी  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विलास  तथा  गैर  आवश्यक  वस्तुश्नों  का  उत्पादन  करने  वाले  उद्योगों  की  सुची
 बनाई  है  जिससे  इस  क्षेत्र  में  विनियोजन  से  निरुत्साहित  किया  जा  कौर

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  ?

 श्रौद्योौगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  स्त्री  (  श्री  फखरुद्दीन  अर्ली

 :  site  :  हाल  ही  में  घोषित  नई  लाइसेंस  नीति  ने  कुछ  महत्वपूर्ण  शर्तों  के  अधीन

 रहते  हुए  प्रौद्योगिक  लाइसेन्स  से  छूट  की  सीमा  1  करोड़  रुपये  तक  बढ़ा  दी
 है  ।  औद्योगिक  विकास
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 की  गति  तीव्र  करने  तथा  अधिक  स्वस्थ  प्रतियोगिता  का  भावना  पैदा  करने  की  दृष्टि  से  ऐसा  विचार

 किया  गया  है  कि  लगाये  जाने  वाले  संसाधन  सीमान्त  स्तरों  के  बाहर  विदेशी  मुद्रा  की  झ्रावइ्यकतात्रों

 पर  नियन्त्रण  रखते  हुए  विभिन्न  प्रौद्योगिक  क्षेत्रों  में  स्वतन्त्र  रूप  से  लगाये  जाने  चाहिए  कौर  साथ  ही

 यह  भी  दात  रखी  गयी  है  कि  बड़े  औद्योगिक  समूहों  तथा  विदेशी  कम्पनियों  व  प्रधान  उपक्रमों  के

 वर्तमान  एककों  के  विस्तार  को  काम  कौर  नए  एककों  के  खुलने  का  काम  लाइसेन्स  द्वारा  विनियमित

 किया  जाएगा  |  फिर  भी  सरकार  यह  नहीं  चाहती  कि  ऐसी  श्रनावश्यक  व  विलास  सम्बन्धी  वस्तु प्र ों

 कीਂ  उत्पादन  क्षमता  की  स्थापना  करने  में  भ्रनुचित  रूप  से  पूजी  लगाई  जाए  जिनसे  दुलेभ  संसाधनों

 पर  काफी  बोला  पड़े  ।  नई  नीति  को  लागू  करने  पर  जो  अनुभव  प्राप्त  होगा  उसके  आधार  पर  कुछ

 विलास  सम्बन्धी  तथा  अ्नावस्यक  उद्योगों  के  वर्गीकरण  के  प्रश्न  पर  दृष्टिकोण  से  विचार  किया

 जाएगा  जिससे  लोग  इन  क्षेत्रों  मेट्रो  पु  जी  लगाने  के  लिए  निरुत्साहित  हों  |  जहां  तक  aaa  व

 विकास  सम्बन्धी  उद्योगों  का  सम्बन्ध  है  जो  उद्योग  आयातित  कच्चे  माल  या  काफी  मात्रा  तक

 faa  पुर्जों  पर  आधारित  हैं  ।  ऐसे  मामलों  को  प्रोत्साहित  नहीं  किया  जाएगा  ale  लाइसेन्स  देते

 समय  उनके  बारे  में  समुचित  रूप  से  विचार  जाएगा  |

 तेल  कम्पनियों  को  तेल  वाहक  माल  डिब्बों

 का  सम्भररप

 *  1003.  श्री  ए०  श्रीधरन  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  घायल  कम्पनी  शौर  तेल  कम्पनियों  की
 महत्व  qu  तेल  प्रतिष्ठानों  में  तेल

 वाहक  माल  डिब्बों  की  मांग  को  रेलवे  पुरा  कर  रही

 क्या  तेल  वाहक  माल  डिब्बों  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  तेल  प्रतिष्ठानों  को  किसी

 प्रकार  की  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  कौर  तेल  के  सम् भरण  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़  रहा

 भ्र ौर

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  कि  तेल  वाहक  माल

 डिब्बों  के  संभरण  में  बिलम्ब  न  हो  ?

 रेलवे  मन्त्री  :  तेल  कम्पनियों  की  मांग  प्रायः  सन्तोषजनक  रूप  से  पुरी  की

 जा  रही  है  |  देश  की  पेट्रोलियम  पदार्थों  की  खपत  में  als  की  दर  में  लगभग  9  प्रतिशत  की  प्रत्याशित

 वृद्धि  की  तुलना  में  चालू  व्यस्त  मौसम  1969  से  1970  में  रेलों  पर  जो  समग्र  लदान

 वह  पिछले  at  के  व्यस्त  मौसम  को  तुलना  में  लगभग  11  प्रतिशत  अधिक  है  ।
 तेल  कौर  चिकनाई  तेल  का  वास्तविक  लदान  इससे  भी  अधिक  gat  होता  लेकिन  जुलाई

 से  सितम्बर  तक  के  महीनों  की  अवधि  में  मांग  का  स्तर  कम  होने  के  कारण  ऐसा  न

 हो  सका  कौर  इस  अवधि  में  उपलब्ध  सभी  टंकी  माल  डिब्बों  का  पुरा-पुरा  उपयोग  नहीं

 किया  गया  ।

 अक्सर  सप्लाई  के  श्रोत  में  अप्रत्याशित  मांग  में  अ्रचानक  चढ़ाव-उतार  कौर

 महीने  के  महीने  क्षेत्रवार  श्रावस्यकताग्रों  में  कमी-वेदी  के  कारण  संशोधित  श्रावश्यकताग्रों  को  पुरा
 ल  काना  वे  श्मसान करने  में

 कुछ
 विलम्ब  हो  जा  |  qd  ह  an\fe  पादरा  =  संशोधन |  ह  नाना  सग  ना  करा  A  नरन  नो  ASS  कौ  माल  डिब्बों  को
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 देश  के  एक  भाग  से  दूसरे  भाग  में  भेजना-जरूरी  हो  जाता  है  फिर  यह  सुनिश्चित करने  के  लिए

 विशेष  कारवाई  की  जाती  है  कि  इस  प्रकार  के  विलम्ब  कम  से  कम  हों  |

 पेट्रोलियम  पदार्थों  के  संचालन  पर  बहुत  कड़ी  कौर  दिन  प्रतिदिन  निगरानी  रखी  जाती

 है  |  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मन्त्रालय  कौर  तेल  कम्पनियों  के  बीच  निकट

 सम्पक  रखा  जाता  है  कि  तेल  कंपनियों  की  आवश्यकताएं  सन्तोषजनक  रूप  से  पूरो  होती  रहें  ।  चु  कि

 पेट्रोलियम  पदार्थों  की  ढुलाई  के  लिये  अलग  से  माल  डिब्बे  निर्धारित  रहते  इसलिए  माल  डिब्बों

 की
 सप्लाई  में  उग्रता  देने  का  सवाल  नहीं  उठता  ।  इसके  अलावा  पेट्रोलियम  को  टंकी  माल  डिब्बों

 को  भेजने  के  लिए  बहुत  उच्च  aaa  निर्धारित  है  |

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  रूसी  ढांचों

 को  सप्लाई

 #1006,  श्री  रा०  बुरा  क्या  इस्पात  तथा  भारों  इंजीनियरी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 )  क्या  भारत  में  ढांचों  का  निर्माण  करने  तथा  75  प्रतिशत  बेकार  क्षमता  के  बावजूद

 बोकारों  संयन्त्र  के  लिए  ढांचे  रूस  से  मंगाये  जा  रहे  कौर

 यदि  तो  इन  ढांचों  के  स्वायत्त  पर  कुल  कितना  खच  होगा  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजोनियरी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णचन्द्र  :  कौर

 बोकारो  स्टील  लिमिटेड  सोवियत  रूस  से  केवल  ऐसे  जटिल  संरचनात्मक ों  का  ama  कर  रहा  है

 जिनका  देश  में  निर्माण  नहीं  किया  जा  सकता  |  प्रथम  चरण  के  लिये  श्रावक  कुल  236,361  टन

 संरचनात्मक ों  में  से  केवल  17,708  टन  का  आयात  किया  जा  रहा है  ।  कुल  लागत  लगभग

 39  मिलियन  रुपये  हैं  ।

 Expansion  of  Paper  Mills

 *1007.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Develop-
 ment  Internal  Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  statement  of  the  Direc-
 tor  of  the  West  CoastPaper  Mills  to  the  effect  that  Government  would  have  to  face  anacute

 shortage  of  paper  at  the  end  of  the  Fourth  Five  Years  Plan,  asthey  have  not  permitted  the  expan
 sion  of  the  prsent  mills

 (b)  the  number  of  applications  for  the  expansion  of  the  Paper  Mills,  which  are  at
 present  pending  with  the  Central  Government  and  the  dates  from  which  these  have  been  lying
 pending  ;  and

 (c)  the  time  by  which  Government  propose  to  take  a  final  decision  thereon.  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  (Shri  Fakhruddin  Ali  Ahmed) :  (a)  Yes  Sir,

 (b)  and  (c)  Only  two  applications  for  licences  under  the  Industries  (Develop-
 mentand  Regulation)  Act,  1951,  forthe  expansio  of  existing  units  are  pending  since

 12.3.1970  and  18.3,1970  respectively  he  decision  1  ikely  to  be  taken  shortly
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 24  1892  लिखित  उत्तर

 शाण

 Setting  up  of  Assembly  Plants  by  H.  M.  T.  in  Foreign  Countries

 *1008.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the bile  Mi  nis  OL tar  of  Industrial,  Develop

 ment  Internal  Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  are  considering  a  scheme  for  setting  up

 assembly  plants  of  the  Hindustan  Machine  Tools  Ltd.,  in  some  foreign  countries  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof ;  and

 (c)  the  ttme  by  which  Government  propose  to  implement  the  said  scheme  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  (Shri  A.  Ahmed)  :  (a)  and  :  Hindustan  Machine  Tools  Ltd.,  have  under  cons-
 sideration  a  proposal  to  set  up  an  assembly  plant  abroad  to  meet  the  specific  requirement
 of  customers  abroad  with  regard  to  delivery  dates  and  diverse  specifications  of  machine  tools

 and  20006 5501165,  Details  are  being  worked  out  by  the  Company.

 (c)  The  proposal  will  be  examined  by  the  Government  on  receipt.  It  will  be

 implemented  by  the  Company  after  it  has  received  Government’s  approval  and  it  is  not  possi-
 ble  to  indicate  at  this  stage  when  the  proposal  will  be  actually  implemented.

 भावनगर  में  फास्फोरस  संयंत्र  को  स्थापना

 #1009,  डा०  सुशीला  शेयर  :  श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :

 : 28 |  प्रौद्योगिक  श्रांत रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायम  मन्त्री यह
 बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  भावनगर  में  एक  फास्फोरस  संयन्त्र  स्थापित  करने  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन

 यदि  at,  तो  उस  संयन्त्र  को  कब  स्थापित  किया

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  अन्य  देश  का  सहयोग  प्राप्त  किया  गया

 उक्त  संयंत्र  में  उत्पादन  कार्य  कब  आरम्भ  हो

 इस  समय  संयंत्र  का  वार्षिक  उत्पादन  लक्ष्य  क्या  निर्धारित  किया  गया  कौर

 संयन्त्र  की  स्थापना  पर  कितना  होगा  !

 औद्योगिक  श्रांत रिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  सत्री  फखरुद्दीन  चली

 :  नहीं  |  भावनगर  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  एक  परियोजना  कार्यान्वित  की  जा

 रही है  ।

 संयंत्र  के  झागामी  वर्ष  के  मध्य  तक  स्थापित  हो  जाने  की  झ्राद्या  है  |

 जी  नहीं  ।

 संयन्त्र  में  1971  के  year  तक  उत्पादन  होने  लगेगा  शर  संयंत्र  की  क्षमता  5000  मी ०

 टन  प्रतिवर्ष  होगी  (
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 ee  ee

 बताया  गया  है  कि  इस  परियोजना  पर  कुल  पूँजी  परिव्यय  एक  करोड़  रुपये  का

 श्र  जिसमें  से  विदेशी  मुद्रा  परिव्यय  13.5  लाख  रुपये  होगा  |  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  पहचान

 फासफोरस  का  ग्रा यात  करना  बन्द  हो  जायेगा  जिसके  फलस्वरूप  प्रतिशत  इसके  आयात  पर  खां  की

 जा  रही  लगभग  36  लाख  रु०  को  विदेशी  मुद्रा  की  सीधी  वक़्त  होगी  |

 दुर्गापुर  परियोजना  द्वारा  कच्चे  लोहे  के  कारखानों

 को  स्थापना

 #1010,  श्री  वीरेन्द्र  कुमार  शाह  :  कया  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दुर्गापुर  परियोजना  लिमिटेड  द्वारा  कच्चे  लोहे  के  कारखानों  की  स्थापना  सम्बन्धी

 प्रस्तावित  योजना  के  लिए  वित्तीय  सहायता  हेतु  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध

 किया

 क्या  भारत  सरकार  ने  इस  बारे  में  अपनी  श्रसमथंता  प्रकट  की  हैं  कि  वह  वित्तीय

 सहायता  उससे  अधिक  नहीं  दे  सकती  जितनी  के  लिए  उसने  पहले  वचन  दिया  garg  कौर  जिसकी

 योजना  आयोग  द्वारा  स्वीकृति  दी  जा  चुकी

 कया  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सहायता  के  लिए  च  कोस्लावाकिया  सरकार  से  बातचीत

 की  थी  उसने  इसके  लिए  श्रास्थामित  भ्रुगतान  को  स्वीकार  कर  लिया  att  इसकी  अदायगी

 भारत  से  उत्पादों  के  आयात  से  कौर

 यदि  हा  तो  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  द्वारा  की  गई  प्रगति  का

 ब्यौरा  क्या  हैं  पौर  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 इस्पात  भारी  इंजीनियरी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  )  :

 नहीं  ।

 sat  नहीं  उठता  |

 ate  :  परिश्रमी  बंगाल  की  सरकार  ने  ऐसी  किसी  बातचीत  की  सूचना  भारत

 सरकार  को  नहीं  दी  हैं  |  वास्तव  में  विदेशी  सरकार  के  साथ  ऐसी  बात-चीत  केन्द्रीय  सरकार  के  द्वारा

 की  जाती  है  |

 Setting  up  of  Industries  in  Backward  areas  of

 Madhya  Pradesh

 *1011.  Shri  G.  C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,
 Internal  Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some  entrepreneurs  have  set  up  industriesin  backward
 areas  in  Madhya  Pradesh  onthe  condition  that  they  could  e  given  concessions  in  res-

 pect  of  income-tax  and  other  related  levies  fox  a  period  of  five  years  ;  and

 (b)  if  so,  >  complete  details  about  the  location  and  types  of  industries  set  up  by
 them  ?
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 गए

 The  Minister  of  Industrial  Development,  internal  Trade  and  Company
 Affairs  (Shri  A.  Ahmed) :  (a)  Having  considered  the  recommendations  made  by  the  two

 Vorkinz  Groups  set  up  by  the  Planning  Commission—one  to  recommend  the  criteria  for
 Identification  of  Backward  Areas  and  the  other  to  recommend  the  Fiscal  and  Financial  In-
 centives  for  starting  industries  in  Backward  Areas  Government  propose  to  give  an  outright
 grant  or  subsidy  amounting  to  one-tenth  of  the  total  fixed  capital  investment  of  new  units,
 having  a  total  fixed  capital  investment  of  not  more  than  Rs.50  lakhs  each,  in  two  selected
 districts,  of  each  of  the  nine  States  including  Madhya  Pradesh  identified  as  industrially
 backward  and  0115  district  each  of  the  other  States  and  Union  territories  Schemes  and

 projects  for  new  units  Involving  fixed  capital  investment  of  more  than  Rs.50  lakhs  to  be
 established  in  these  selected  districts  are  to  be  considered  on  merit  The  industrially
 backward  districts  in  Madhya  Pradesh  and  other  States  are  yct  to  be  identified  and  the
 subject  is  presently  under  correspondence  with  the  State  Governments  and  the  Administra-
 tions  of  the  Union  Territories.  Therefore  no  industries  have  yet  been  set  up  in  the  backward
 districts  of  Madhya  Pradesh  takingadvantage  ofthe  concessions  and  incentives  which
 are  proposed

 (b)  Does  not  arise

 बाजार  संयंत्र  कोटा  द्वारा  उत्पादन

 12,  श्री  qo  कु०  कापड़िया  :  क्या  श्रौद्योगिक  रास्त  रिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रूसी  सहयोग  से  काय  कर  रहे  स्थित  aa  संयंत्र  का  कुल  वार्षिक  उत्पादन

 कितना

 क्या  उक्त  संयंत्र  रासायनिक  उद्योग  इस्पात  परियोजनाओं  ate  ताप  बिजली  घरों

 लिए  मशीनों  का  निर्माण  कर  रहा  है  ;  कौर

 चौथी  योजना  में  उद्योग  के  विकास  को  देखते  हुए  इसका  क्या  योगदान  रहेगा  !

 श्रौद्योगिंक
 श्रान्त

 रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायम  मन्त्री  फवरुद्दीनग्रली  अहमद )

 इन्स्टूमेंटेशन  लि ०  गेट  में  व्यावसायिक  उत्पादन  25  सितम्बर  1968  को  प्यार

 ह्भ्ना  |  1968-69  तथा  1969-70  में  उत्पादन  का  42  लाख  रु०  तथा  203  लाख  रु०

 बताया  गया  है  |

 तथा  (71)  :  इस्पात  तथा  तापीय  बिजली  परियोजनाओं  को  यंत्रों  को  आवश्यकता

 पूर्ति  के  लिए  यह  संयंत्र  इस  समय  प्रक्रिया  नियन्त्रण  यंत्रों  का  निर्माण  लगभग  प्प्ठ्नं  कीਂ  ग्रा घार

 पर  कर  रहा  है  विविधीकरण  योजना  के  अ्रन्तगंत  न्यू मे टिक  को  सम्मिलित  कर  यह

 संयंत्र  उर्वरक  तथा  रसायन  संयंत्रों  की  बढ़ती  झावइयकताश्रों  की  पूति  के  लिए  समेकित  संयंत्र  बन

 जाएगा  |

 तेल  बरल  निर्माताओं  को  लाइसस  प्राप्त  क्षमता

 #1013.  श्री  स०  मो०  बुर्जों  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 न्याय  मन्त्री  तेल  के  बरल  निर्माताग्रों  की  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  के  बारे  में  24  1970

 के  तारांकित  wat  सं  ०  44  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृ  रेंगे  कि  :
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 ि व्ष  1964  मे  इस  उद्योग  में  सभी  एककों  का  सरकार  द्वारा  निर्धारण  किये  जाने  के

 पुर्व  इंडस्ट्रियल  कन्टेनर  लिमिटेड  तथा  स्टील  कन् टेन सं  fo  की  क्षमताझ्ों  का  निर्धारण  समय  तथा

 गति  एण्ड  भ्रध्ययन  पर  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  इस  क्षमता भ्र ों  का  निर्धारण  किस  वह  किया  गया  शौर  उनको  क्षमता त्रों

 के  निर्धारण  के  क्या  परिणाम  निकले  थे  ;  और

 प्राक्कलन  समिति  ने  इन  निर्माण  जिन्होंने  गैर  कानूनी  तथा  अनधिकृत  रूप  से

 अपनी  क्षमताएं  बढ़ाई  श्र  नई  क्षमता  का  निर्माण  किया  के  विरुद्ध  कायंवाही  करने  की

 सिफारिश  कब  की  थी  कौर  उनके  विरूद्ध  कार्यवाही  करने  तथा  उद्योग  तथा

 अधिनियम  1951  में  की  गई  व्यवस्था  के  शभ्रनुसार  उनकी  क्षमताप्नों  को  रह  करने  में  सरकार  द्वारा

 असाधारण  विलम्ब  क्यों  किया  जा  रहा  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  चली  अहमद )  :

 भ्र ौर  :  नहीं  ।

 85  वीं  रिपो  में  की  गई  विभिन्न  सिफारिशों  केबारे  सरकार  के  विचार  अनुमान

 समिति  को  भेज  दिये  गये  हैं  ।  इसके  बारे  में  अनुमान  समिति  at  सिफारिशें  प्राप्त  हो  जाने पर  लगे

 कांयं वाही  की  जाएगी  |

 सिकन्दरा बाद  जाने  वाली  उपनगरीय  रेलगाड़ी  के  एक  डिब्बे  में  तेलंगाना  आन्दोलन

 कारियों  हारा  भाग  लगाया  जाना

 #1014,  श्री  चेंगलराया  नायडू  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  14  1970  को  तेलंगाना  झ्ान्दोलनकारियों  द्वारा

 बाद  जाने  वाली  एक  रेलगाड़ी  का  एक  डिब्बा  जला  दिया  गया  था  ;

 यदि  तो  कितने  व्यक्ति  जख्मी  हुए  ;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  रेलवे  को  कुल  कितनी  हानि  yg  * at  9

 रेलवे  मन्त्री  (  श्री  नन्दा  )
 ।  जी  हां  ।  यह  घटना  15-3-1970  को  घटी  थी  न  कि

 14-3-1970  को  |

 कोई  घायल  नहीं  gat  |

 लगभग  15,000  रुपये  ।

 रेलवे  मन्त्री  द्वारा  निरीक्षण-दौरा

 *1015,  क्०  बिडला  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  उन्होंने  कालका  मेल  के  तीसरे  दर्जे  के  डिब्बे  में  दिल्ली

 से  गाजियाबाद  तक  छद्म  वेष  में  यात्रा  को  थी  शर  तीसरे  दर्जे  के  डिब्बों  की  स्थिति  स्वयं  देखी

 थी  ate  गाजियाबाद  स्टेशन  का  भी  निरीक्षण  किया
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 क्या यह  भी  सच  है  fe  उन्होंने  दिल्ली  स्थित  रेलवे  बस्तियों  का  दौरा  किया

 कौर

 यदि  तो  क्या  उनका  विचार  देश  के  अन्य  tag  स्टेशनों  तथा  बस्तियों  का  छद  म

 वेष  में  निरीक्षण करने  का  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  :  जी  हां  ।  यात्रा  गाजियाबाद  से  दिल्ली  तक  थी  |

 जी
 हां  |

 मेरा  यही  विचार  है  ।

 Need  for  more  Coaches  for  Third  Class  passengers

 #1016.  Shri  Shiv  Charan  Lal  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  attention  of  Government  has  been  drawn  to  the  difficulties  re-

 garding  the  accommodation  in  trains  being  experienced  by  the  Third  Class  passengers  |

 (b)  if  so,  whether  it  ‘s  proposed  to  postpone  supply  of  coaches  to  foreign  countries
 as  atemporary  measure  and  augment  the  composition  of  each  train  by  attaching  at  least  two
 additional  coaches  so  that  the  Third  Class  passengers  could  get  accommodation  in  trains
 and

 (c)  if  not,  the  reasons  thesfor  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  Sir,  we  are  aware  that  on  some  of
 the  trunk  routes  there  is  overcrowding  in  third  class  on  those  trains  whose  timings  are  general-
 ly  preferred  by  travelling  public.

 (b)  Maximum  augmentation  of  the  loads  of  these  specific  trunk  route  trains  has
 been  effected  in  accordance  with  the  hauling  capacity  of  the  locomotives.  Wherever  possi-
 ble,  heavier  Dicsel  or  electrict  loco  has  been  provided  to  increase  the  load  of  train  from  13
 coaches  to  16  coaches.  Shortage  ‘of  section  capacity  and  terminal  capacity  have  also
 stood  in  the  way  of  providing  additional  trains  where  all  thetrains  of  the  route  are  fully

 occupied,

 (c)  No  order  for  export  of  complete  coaches  have  so  far  been  sccured.

 रेलवे  में  निम्नतर  aq  के  धन्धों  के  लिए  स्थानीय

 लोगों  की  नियुक्ति

 #1017,  श्री  पी०  सी०  श्रीहीन  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  रकत

 कया  निम्नतर  at  के  धन्धों  के  स्थानीय  व्यक्तियों  को  भर्ती  करने  की  सरकार  की

 सामान्य  नीति  का  रेलवे  में  भी  भ्रनुसरण  किया  जाता  है  ;

 यदि  हों  तो  रेलवे  में  तथा  रेलवे  मन्त्रालय  के  अधीन  ara  उपक्रमों  में  स्थानीय  भर्तियों

 के  लिए  किन  वर्गों  के  पद  आरक्षित  किए  जाते  हैं  ;  site

 यदि  स्थानीय  व्यक्तियों  की  भर्ती  के  लिए  स्थान  सुरक्षित  नहीं  किये  जाते  तो  रेलवे

 के  सम्ब्रत्ध  में  सामान्य  नीति  का  ध्रनुसरण  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  !
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 रेलवे  मन्त्री  :  से  :  स्थानीय  व्यक्तियों  के  लिए  पद  आरक्षित  नहीं  किये  जाते

 फिर  जिन  कोटियों  में  वेतनमान  375  रु०  से  अधिक  नहीं  उनमें  तीसरे  दर्जे  के  अराजपत्रित

 कर्मचारियों  की  भर्ती  को  तथा  चौथे  दर्ज  के  कर्मचारियों  को  भर्ती  की  क्रियाविधि  इस  तरह  बनायी

 गयी  ताकि  अधिकांशतः  स्थानीय  व्यक्ति  ही  आकर्षित  हो  सकें  |  इस  उद्देश्य  से  स्थानीय  नियोजन

 कार्यालयों  we  सम्बन्धित  क्षेत्र  में  आमतौर  पर  पढ़े  जाने  वाले  समाचार-पत्रों  के  जरिये  तीसरे  दर्जे

 की  कोटियों  के  ऐसे  पदों  पर  भर्ती  के  लिए  प्रचार  किया  जाता  है  ।  इसी  तरह  चौथे  दर्ज  की  खाली

 जगहों  का  प्रचार  स्थानीय  रेल  कार्यालयों  द्वारा  किया  जाता  है  शरीर  उनके  बारे  में  स्थानीय  नियोजन

 कार्यालयों  तथा  अनुसूचित  जाति  ae  भ्रनुसूचित  afer  जाति  की  संस्थाओं  को  भ्र धि सुचित  किया

 जाता  है  |

 गोवा  में  saws  कारखाना  स्थापित  करने  का  लाइसेंस  मंजूर  के  बारे

 में  जाच  आयोग  द्वारा  जांच

 #1018,  श्री  शिव  चंद्र  का  :  कया  श्रौद्योगिक  श्रांत  ज़िक्र  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य

 मत् त्री यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  गोवा  में  उवंरक  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  लाइसेंस

 मंज़ूर  करने  विषय  भी  बड़े-बड़े  औद्योगिक  ग्रहों  के  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त  जांच

 ala  के  निर्देश  पदों  में  सम्मिलित  किया  गया  है  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  2

 औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  लो

 :

 विवरण

 18  1970  की  श्रघिसूचना  की  प्रति  जिसमें  उस  जांच  अयोग  के  विचारणीय  विषय

 तथा  गठन  की  घोषणा  की  गई  है  जो  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  ata  समिति  के  प्रतिवेदन  में

 faa  ऐसी  त्रुटियों  तथा  श्रनुचितताशओं  की  जांच  करेगी  जिनका  प्रयोग  कि  बड़े-बड़े

 प्रौद्योगिक  समूहों  को  लाभ  पहुँचाने  के  लिए  गया  है  तथा  बिड़ला  समूह  की  कम्पनियों  के

 विरुद्ध  विशिष्ट  आरोपों  से  set  संख्या  245  दिनांक  24-2-70  के  साथ  संलग्न  की  गई  थी  |

 यद्यपि  गोरा  एवं रक  परियोजना  के  लिए  लाइसेंस  स्वीकृत  करने  से  सम्बन्धित  मामला  आयोग

 के  विचारणीय  विषयों  में  विशेष  रूप  से  सम्मलित  नहीं  किया  आयोग  उन  परिस्थितियों  को  जांच

 करेगा  जिनमें  उवंरक  सहित  विभिन्न  उद्योगों  में  बड़े  औद्योगिक  गृहों  द्वारा  प्रचुर  aa  प्राप्त  किया  गया

 थी  |  आयोग  को  यह  भी  अधिकार  गया  है  कि  वह  ऐसे  wea  भ्रारोपों  अथवा  मामलों  की  जो

 उसके  ध्यान  में  विचारणीय  विषयों  में  उल्लिखित  मामलों  से  संबन्धित  हों  अथवा  उनसे  उत्पादन

 होने  वाले  मामलों  की  भी  जांच  करे  तथा  रिपोर्ट  दे  ।

 Production  of  Auto-Engines  for  Cycle  Rickshaw

 #1019.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  Shri  Bansh  Narain  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
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 Affairs  bepleasedtoreferto  the  reply  givento  Unstarred  Question  No.  1237  on  the  25th

 November,  1969  regarding  Auto-engine  Cycle  Rickshaw  and  state

 (a)  whether  Messrs.  Hind  Cycles  Ltd.  Bombay  has  been  granted  the  necessary
 , licence  for  producing  auto-engines  for  cycle  rickshaw

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  scooter  and  scooter  ricshaw  producers  are  putting  pres-
 sure  on  Government  for  discouraging  the  production  of  auto-engines  for  cycle  rickshaw  in
 order  to  avoid  the  likely  adverse  effect  on  the  sale  of  their  products  and  the  huge  profit  being /
 earned  by  them  ;  and

 (c)  ifnot,  whetheritis  proposed  to  ask  Messrs  Hind  Cycles  Ltd.,  Bombay  to  start
 production  at  an  early  date  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  (Shri  Fakhruddin  Ali  Ahmed)  :  (2)  Messrs  Hind  Cycles  Ltd.,  Bombay  were  per-
 mitted  in  March,1967,  to  take  up  the  manufacture  of  gasolene  engines  for  fitment  to  auto-
 rickshaws  and  trollies.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  The  firm  have  already  gone  into  production.

 Visit  of  expert  teams  to  Iraq.

 +*1020.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Railways  be

 pleased  10  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  two  expert  tea  ms  were  sent  by  the  Railways  to  Irag
 recently  ;

 (b)  हक  so,  the  details  of  the  talks  held  by  each  of  the  said  teams  with  the  Officers  of

 the  Iraq  Government  ;

 (c)  the  outcome  thereof  ;  and

 (d)  the  amount  spent  by  the  Government  of  India  on  these  tours  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a),  (b),  (c)  and  (d)  :  Discussions  were

 held  in  Delhi  by  the  Min’str‘es  of  Foreign  Trade  and  Railways  with  an  Iraqi  Government  De-

 legationin  January,  1970,  regarding  a  preliminary  feasibility-cum-cost  study  of  2400  Kms.
 long  railway  line  from  Baghdad  to  Abu  Kemal.  Asa  result  of  the  discussions,  it  was  agreed
 that  the  study  will  be  carried  out  by  Indian  Railway  officials.  Accordingly  a  supervisory
 team  and  a  field  team  consisting  of  8  officials  left  for  Iraq  inthe  last  week  of  March,  1970.
 The  officials  will  bein  Iraq  for  varying  periods,  depending  on  requirements,  up  to  a  maxi-
 mum  of  four  months  for  holding  discussions  with  the  901 (20४61 11811  officials  and  carry-
 ing  out  the  feastbility-cum-cost  study.  The  outcome  of  the  study  will  be  known  after  the
 study  is  completed.  The  question  of  India’s  participation  in  the  execution  of  the  project
 will  also  be  considered  after  the  study  is

 The  approximate  amount  to  be  spent  by  the  Government  of  India  on  the  study
 would  be  Rs.1.05  lakhs  and  would  include  the  salaries  of  the  officers  and  their  International
 passage.

 सोते ताड़ी  दाराब  पीने  के  कारण  राज्यवार  े  द  ह  |

 6229,  शौ  बाबू  राव  क्या  fafa  तथा  समाज  sean  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;
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 ay  1969  में  ताड़ो  ate  अवध  दाराब  के  प्रयोग  के  कारण  राज्यवार  कितने  व्यक्तियों

 की  मत्यु हुई

 बरामद  की  गई  ताड़ी  र  श्रवण  शराब  में  कित  किन  जहरीले  पदार्थों  at  रासायनों

 का  पता  लगा

 ताड़ी  कौर  श्रवण  शराब  में  जहरीले  तत्वों  की  मिलावट  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने

 क्या  कार्यवाही  की  है  ;  भर

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 समाज  कत्याल  राज्य  मंत्री  फूल रेणु  :  (a), ( (  तथा  ;
 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भारत  में  काजू  तयार  करने  वाले  कारखाने

 6230,  थ्रो  बाब  राव  पटेल  श्री  रघुवीर  सिह  शास्त्री
 :

 क्या  औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि

 भारत  में  काज़ू  तैयार  करने  वाले  कुल  कितने  कारखाने  हैं  अर  गत  तीन  वर्षों  में  उक्त

 कारखानों  में  प्रतिशत  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मुल्य  का  काजू  तैयार  किया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  भ्रायातित  कच्चे  काज़  को  कमी  के  कारण  केरल  राज्य

 में  72  कारखाने  बन्द  हो  गये  हैं  जिसके  परिणाम  स्वरूप  34,038
 कम  चारी  बेकार  हो  गये  हैं  ,

 यदि  तो  उनके  बन्द  होने  के  क्या  कारण हैं

 गत  तीन  वर्षों  में  कुल॒  कितनी  मात्रा  में  she  कितनी  कीमत  के  कच्चे  काबू  का

 grata  किया  गया  तौर  यह  रायात  किन  किन  देशों  से  किया  गया  शौर

 (©)  सरकार  ने  काजू  तैयार  करने  वाले  कारखानों  को  सुचारु  ढंग  से  चलाने  के  लिए  क्या

 कायवाही  की  है  कौर  यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  शर  यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ?

 प्रौद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  समवाय-कार्य  मन्त्री  फजरुद्दीन  चलो

 :  भारत  में  काजू  के  कारखानों  की  अनुमानित  संख्या  273  है  ।  विगत  तीन  वर्षों  में

 तैयार  काजू  की

 प्र बु मानित

 मात्रा  और  मुल्य  इस  प्रकार  हैं

 i
 ay  मात्रा  मुल्य

 (a  तूफ़ानी
 नित  )

 AN ७  ॥  ॥  4765  लाख  रु० 1967-68  2  yt  VUYUY  मी  o  टन

 1968-69  2  79  000  मी ०  टन  6,700  लाख  रु०

 2  05  000  मी ०  टन  5.630  लाख  रु०
 1969-70

 (a3  ल  से  फरवरी )
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 a  :  केरल  सरकार  ने  बताया  है  विगत  तीन  वर्षों  में  कीज  के  72  कारखाने

 बन्द  हो  गये  ौर  34,038  कर्मचारी  बेरोजगार  हैं  |  काज़ू  उद्योग  अपनी  झावइ्यकता  के  70  प्रतिशत

 से  अधिक  कच्चे  काज़  के  श्रायात  पर  निसार  करता  है भ्र ौर  बन्द  करने  का  मुख्य  कारण  कच्चे  काज़  के

 व्यापार  के  तरीके  में  बाघा  पड़ना  है  ।

 विगत  तीन  वर्षों  में  विवाद  श्रायात  किये  गये  कच्चे  काज़ू  की  कुल  मात्रा  शर  मूल्य

 इस  प्रकार  हैं  ——

 ag  कच्चे  काजू  का  आयात

 मात्र  os  क

 प्लन 1967-68  1,68,318  मी  ०  न्य  2,508  लाख  रु०

 1968-69  1,95,528  मी ०  टन  3,138  लाख  रु०

 1969-70  1,42,845  मी ०  टन  2,396  लाख  रु०

 थ (शि प्र्ल  से

 मोजांबिक  तथा  कीनिया  से  भारत  कमी  कच्चे  काज़ू  का  आयात  कर  रहा  है  |

 काजू  कारखाने  में  तेजी  से  काय॑  हो  इसके  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गये  हैं

 (i)  निश्चय  किया  गया  है  कि  कच्चे  काज़  के  आयात  के  सामान्य  रुख  को  सुनिश्चित

 करने  के  भारत  में  आयातित  कच्चे  काज़  के  शत-प्रतिशत  मुल्य  का  ऋण

 पत्र दें  ।

 (ii)  काज़ू  का  आयात  कम  किया  जा  इस  विचार  से  काजू  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के

 लए  उठाये  जाने  वाले  कदमों  की  सिफारिश  करने  हेतु  विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  संसद

 की  परामरद्ं  समिति  की  एक  उप-समिति  बनाई  गई

 बलगेरिया  के  सहयोग  से  site  में  चमड़ा  साफ  करने  के

 कारखाने  को  स्थापना

 6231,  श्री  बाबू  राव  पटेल  :  बया  औद्योगिक  श्राग्त रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायें

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 जींद  में  बलगेरिया  के  सहयोग  से  चमड़ा  साफ  करने  कारखाना  स्थापित

 करने  के  बारे  में  हुए  करार  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 उक्त  प्रयोजन  के  लिये  बलगेरिया  से  कितनी  कीमत  कौर  किस  प्रकार  की  मशीनों  का

 आयात  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 चमड़ा  साफ  करने  के  कारखानों  की  राज्य-वार  विंमान  संख्या  कितनी  है  उनके

 नाम  क्या  है  ;  ग्रोवर  क्या  वे  पुर्णतया  देशी  हैं  या  उनके  लिये  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  किया  गया  कौर

 यदि  तो  प्रत्येक  चमड़ा  साफ  करने  के  कारखानों  में  विदेशी  सहयोग  कितना

 कितना  है  2

 39



 Written  Answers  Chaitra  24,  1892  (Saka)

 a

 औद्योगिक  safes  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फजरुद्दीन  चली

 :  कौर  :  बलगेरिया  के  सहयोग  से  हरियाणा  राज्य  के  जींद  में  चमड़ा  साफ  करने

 का  कारखाना  स्थापित  करने  का  जो  प्रस्ताव  सरकार  को  प्रस्तुत  किया  गया  प्रत्यक्षतः

 वह  मंज़ूरी  के  काबिल  नहीं  पाया  गया  ale  आवेदक  को  इसके  बारे  में  सलाह  दे  दी  गई  है  |  संशोधित

 प्रस्ताव  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 1969-70  की  अवधि  में  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  के  रजिस्टर  में  दर्ज  चमड़ा

 साफ  करने  के  59  कारखानों  की  राज्यवार  संख्या  ake  उनका  नाम  बताने  वाला  एक  विवरण

 संलग् है  |  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  Tao  zo  3191/70]  इसमें  से  दो  कारखाने  Fo

 बाटा  शु०  Fo  प्रा ०  fo  के
 जो  कि

 पूर्णा  स्वामित्व
 की  है  तथा  मै ०  भाई  ई०  सी ०  लि०

 कलकत्ता  में  1.25  लाख  रु०  की  ईक्वटी  हिस्सेदारी  पूजा  के  452  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं

 का  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  है  ।

 इसके  काफी  संख्या  में  लघु  तथा  कुटीर  चमड़शोधन  एकक  हैं  उनके  बारे  में  gat

 जानकारी  भ्र भी  उपलब्ध  नहीं  है  |

 बड़े  व्यापार  गृहों  के  कार्यों  पर  रतिबन्ध

 6232,  श्री  बाबू  राव  पटेल  :  कया  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  नई  औद्योगिक  लाईसेंस  नीति  के  श्रन्तगंत  सबसे  बड़े  20  व्यापार

 gal  के  कुछ  उद्योगों  में  भाग  लेने  शौर  उनकी  निर्माण  सम्बन्धी  गतिविधियों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया

 गया  है  ;

 यदि  तो  उन  व्यापार  ग्रहों  के  नाम  क्या  हैं  प्रत्येक  मामले  में  उन  उद्योगों  के

 नाम  क्या है  जिन  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है  कौर  उन  पर  इस  प्रकार  प्रतिबन्ध  लगाने  के  क्या

 कारण  है  ;

 क्या  बिना  काली  सूची  जाये  कुछ  व्यापार  get  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  नीति

 भेदभाव  बरतने  के  tare  पर  संविधान  के  विरुद्ध  सभा  जायेगा  ;  शौर

 saa  नीति  कितनी  भ्रांति  तक  लागू  रहेगी  ake  इसके  क्या  कारण  है  !

 औद्योगिक  श्रात्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  सन्नी  फखरूद्दीन  चली

 :  तथा  :  हाल  हो  में  घोषित  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  के  श्रनुसार  ऐसे  उपक्रमों

 जो  ऐसे  20  बड़े  प्रौद्योगिक  समूहों  से  संबंधित  अथवा  नियंत्रित  हैं  जिनका  वर्गीकरण  उस  रूप  में

 औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जांच  समिति  की  रिपो  में  किया  गया  तथा  विदेशी  फर्मों  से  पर्याप्त

 विस्तार  के  लिये  अथवा  नए  उपक्रम  की  स्थापना  के  लिए  लाइसेंस  प्राप्त  करना  होगा  कौर  इसमें

 लगायी  जाने  वालो  पूँजी  की  मात्रा  का  विचार  नहीं  किया  जायेगा  जबकि  इन  वर्गों  में  न  जाने  वाले

 दूसरे  एककों  को  1  करोड़  रुपये  पू  जी
 विनियोजन  तक  कुछ  शर्तों  के  अधीन  लाइसेंस  प्राप्त  करने  से

 wat  कर  दिया  गया  है  ।
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 विन  ण

 ऐसे  श्रौद्योगिक  उपक्रमों  जो  20  बड़े  औद्योगिक  समूहों  से  संबंधित  अथवा  नियंत्रित  हैं

 श्र  जिनकी  सूची  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  के  परिशिष्ट  2  पक  (1)  में  दी

 गई  लाइसेंस  प्राप्त  करना  होगा  |

 बड़े-बड़े  प्रौद्योगिक  समूहों  तथा  विदेशी  फर्मों  से  ड्रामा  की  जाती  है  कि  वे  अन्य  आवेदकों  के

 साथ  भारी  विनियोजन  वाले  तथा  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  उद्योगों  की  स्थापना  में  भाग  लेंगे  अथवा  पु  जी

 लगायेंगे  जबकि  wer  क्षेत्रों  में  कौर  ऐसे  अवसर  दूसरे  वग  के  उद्यमियों  के  लिये  छोड़  देंगे  |

 महत्वपूर्ण  तथा  भारी  विनियोजन  वाले  क्षेत्रों  के  इतर  क्षेत्र  में  बड़े  औद्योगिक  समूहों  से  संबंधित  अथवा

 नियंत्रित  उपक्रमों  तथा  विदेशी  कम्पनियों  से  सामान्य  विस्तार  के  लिये  प्राप्त  लाइसेंस  झ्रावेदनों  पर

 उन  मामलों  में  विचार  किया  जाएगा  जहां  इस  विस्तार  से  न्युनतम  आधिक  स्तर  विकसित  होता  हो

 शर  कम  लागत  से  कुशलता  सुनिश्चित  की  जा  सके  |  ऐसे  क्षेत्रों  में  दूसरे  उपक्रमों  का  विशेष  ध्यान

 रखा  जाएगा  थ्रोट  उन्हें  उदारता  पुर्वक  लाइसेंस  जारी  किये  जायेंगे  |

 ये  उपाय  श्रमिक  सत्ता  को  कुछ  हो  हाथों  में  केन्द्र  होने  से  रोकने  के  विचार से

 किये  गये  हैं  ak  इनसे  उद्योग  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  प्रबंध  नियंत्रण  उद्यमियों  के  लिए  श्रमिक

 विस्तृत  आधार  भी  सुनिश्चित  हो  सकेगा  |

 नहीं  |

 यह  नीति  तब  तक  लाग  रहेगी  जब  तक  इसे  विशिष्ट  रूप  से  बदला  या  संशोधित  नहीं

 किया  जाता  |  इस  संबंध  में  कभी  कोई  विशिष्ट  अवधि  का  उल्लेख  करना  संभव  नहीं  होगा  |

 राजस्थान  में  लघु  उद्योगों  का  विकास

 6233.  श्री  रा०  कू०  बिड़ला  :  क्या  औद्योगिक  श्रात्तरिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राजस्थान  में  जो  एक  पिछड़ा  राज्य  लघु  उद्योगो ंके  विकास

 के  लिये  कोई  योजना  तैयार  की  है  भ्र  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया है  ate  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  कया  है  !

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरूद्दीन  चली

 :  भारत  सरकार  राज्यों  में  लघु  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  कोई  विशिष्ट  योजनाएँ

 तैयार  नहीं  करती  क्योंकि  यह  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  का  है  |

 विकास  आयुक्त  उद्योग  निदेशालय  के  सहयोग

 शि माई लेर  पाली

 श्रीगंगानगर  ग्रोवर  उदयपुर  में  प्रौद्योगिक  सर्वेक्षण  किये  गए  हैं  |

 इन  सर्वेक्षणों  के  भ्राता  पर  फल  कृषि  सिले  सिलाये

 चमड़ा  कमाने  ग्रोवर  जूते  ऊनी  गलीचे  wie  संदिलिष्ट  पशु  चारे  के  लिये  लघु  उद्योग  स्थापित

 करने  की  संभावना  का  सुभाव  दिया  गया  है  |
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 अ Decline  in  the  Sale  of  Goods  due  to  taxation

 n 6234.  Shri  Jageshwar  Yadav  :  W  I 11.0  the  Mi 11  toe  Wlin  ister  of  Industrial  Development,
 Internal  Trade  and  Copmpany  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  sale  of  goods  on  which  excise  duty  was  increased

 in  the  budget  proposal  this  year  has  declined  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  of  the  said  goods  ?

 The  Minister  of  Industries]  Development,  Internal  Trade  and  Company

 Affairs  (Shri  F.  A.  Ahmed)  :  (a)  and  (b)  The  sale  of  goods  is  affected  not  only  by  the  in-
 crease  or  decrease  in  the  excise  duty  but  also  due  to  certain  other  factors,  such  as,stock,  posi-
 tion  in  the  markets,  seasonality  of  demands,  price  levels  etc.  There  is  no  definite  evidence
 to  show  that  the  sale  of  any  particular  goods  has  declined  only  due  to  increase  in  excise

 duty.

 दिल्ली  झोर  feast  के  बीच  रेलगाड़ियों  के  चलने  में  हस्तक्षेप  करने  का

 बिना  टिकट  यात्ना  करने  को  घटनाओं  में  ate

 *6235,  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  att  रिवाड़ी  के  बीच  चलने  वाली  गाड़ियों  में  सावंजनिक  हस्तक्षेप  भ्र

 बिना  टिकट  यात्रा  करने  की  घटनायें  में  भारी  बृद्धि  हुई  है  ;  कौर

 यदि  तो  उक्त  घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  के  प्रस्ताव  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  नहीं  |

 इस  प्रकार  हस्तक्षेप  करने  कौर  बिना  टिकट  यात्रा  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए

 समय-समय  पर  कड़ी  जांच  की  जाती  है  ।

 रेलवे  कार्यालयों  में  संग रग कों  wae  स्वचलित  सर्दियों  के  प्रयोग

 पर  रेलवे  मजदूर  संघों  को  प्रतिक्रिया

 6236.  aft  मि०  सू०  मूर्ति  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  a q  ग्रह  fe:

 क्या  रेलवे  कार्यालयों  में  सिगरेटों  कौर  स्वचलित  मशीनें  मान्यता  प्राप्त  मजदूर  संघों

 की  सलाह  से  लगाई  गई  हैं  ;

 गोश यदि  तो  क्या  दोनों  ही  रेलवे  मजदूरों  संघों  ने  इसके  प्र  थ  क  द  के  लिए  सहमति  दी

 थी  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  थी  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  at  |

 शौर  :  पाल  इण्डिया  रेलवे मेन्स  फेडरेशन  स्वचालित  मशीनें  लगाने  के  विरुद्ध

 था  |  लेकिन  नेपाल  फेडरेशन  श्राफ  इन्डियन  रेलवेमैन  ने  झपना  विचार  प्रकट  नहीं  किया  |
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 आदिवासी  विकास  खंडों  के  लिये  निधि

 6237,  श्री  ज०  मं
 ०  काहन डोल  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  झ्रादिवासी  विकास  खंडों  पर  खर्च  करने  के  लिये  सरकार  के  पास

 धन  नहीं  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;  कौर

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 समाज  कल्याण  राज्य  मन्त्री  (  डा०  फूल रेश  गुह  )
 :  तथा  :

 योजनात्मक  नमुने  के  अनुसार  वित्तीय  आवंटन  कर  दिए  गए  हैं  |

 मध्य  रेलवे  में  मिसाल  से  मालेगांव  तक  बड़ी  लाइन

 6238,  श्री  ज०  मं  ०  काहन डोल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  लोग  गत  कई  वर्षों  से  मध्य  रेलवे  में  नासिक  जिले  में  मनमाड

 alt  मालेगांव  के  सोच  बड़ी  लाइन  बिछाने  को  मांग  कर  रहे

 यदि  तो  क्या  प्रशासन  ने  जनता  को  इस  मांग  के  बारे  में  जांच  की  है

 उक्त  परियोजना  पर  कितना  ast  जाने  का  अनुमान  है  ;

 sat  परियोजना  पर  कब  से  काम  आरम्भ  हो  जायेगा

 रेलवे  मंत्री  :  कौर  :  मालेगाँव  के  रास्ते  मनमाड  से  नर घना

 तक  एक  नयी  रेलवे  लाइन  बनाने  के  लिए  1946-47  में  इंजीनियरिंग  एवं  यातायात  सर्वेक्षण  किये

 गये  थे  ।  इन  सर्वेक्षणों  से  पता  चला  कि  यह  लाइन  वित्तीय  दृष्टि  से  लाभप्रद  नहीं  होगी  |  इसलिए

 इस  प्रस्ताव  को  छोड़  दिया  गया  ।  इस  समय  इस  लाइन  के  बनाने  में  लगभग  12  करोड़  रुपये  की

 लागत  शापेगी  कौर  इसके  लाभप्रद  होने  की  सम्भावना  नहीं  है  ।  धन  को  कमी  के  कारण  इस  लाइन

 के  निर्माण  के  बारे  में  फिलहाल  विचार  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 सरकारी  कोटे  से  स्कूटर

 6239,  श्री  एस०  डी०  क्या  औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा

 समवाय  कार्य  मंत्री  सरकारी  कोटे  से  स्कूटरों  के  बारे  में  2  1969  के  अतारांकित  oer

 संख्या  2213  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  HY  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  लिए  स्कूटरों  के  केन्द्रीय  काटे  का

 पुनर्मिलन  करने  के  बारे  में  पुनरीक्षण  किया  गया

 यदि  तो  1969  में  सामान्य  तारीख  कौर  बढ़ाई  गई  श्रीराम  की  अंतिम  तारीख  को

 अविसन-पत्र  देने  वाले  विभिन्न  वर्गों  के  कमंचारियों  के  लिए  कब  तक
 स्कूटर

 दिये  जायेंगे  ;  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  कोटे  के  पुर्नि्नियतन  के  बारे  में  पुनरीक्षण  करने  में  कितना  समय

 लगेगा !
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 ee  अमन  अन्नमा  बध  ee

 maine  waite  व्यापार  तथा  समवाय  काय  aa  फजरुद्दीन  wet

 :  हां  ।

 जिन्होंने  1969  के  अन्त  तक  तथा  30  व्यक्त  1969  बढ़ाई  गई  अवधि

 तक  भ्रावेदन  दिय ेहैं  उनको  स्कूटरों  के  श्रांवटन  किये  जाने  को  अनुमानित  अवधि  नीचे  दी

 गई  है  *_
 ae

 सूची  do  ant  प्रतीक्षा  की  श्रतुमानित  अवधि

 बसपा  लम्ब्रेटा  -4-  प्राप्त

 28-2-6  9  तक  सोच-भ्रमर  28-2-69  तक

 प्राप्त  आवेदन  1969  में  प्राप्त  आवेदन  में  alas

 प्राप्त  दावे दन

 1  2  (@)

 1.  भ्रमणकारी  जो  900  रु०  प्रति

 मास  तथा  उससे  अधिक  वेतन  1  1969  की  अवधि  में  प्राप्त  सभी
 15

 ले  रहे  हैं  |  ay  ay  भ्रावेदन  इसमें  श्री  गए  हैं  ।

 2.  प्रशासक  अधिकारी

 जो  500  रु०  शर  15  2  --

 ay  ay  ag 899  के  बीच  वेतन  ले

 3,  गैर  एक्जीक्यूटिव  जो  500  रु०

 तथा  899  रु०  के  बीच  वेतन  33 22

 ले  रहे  हैं  ।  ag  वर्ष  ay

 4,  एक्जीक्यूटिव  nina  जो

 300  रु०  कौर  499  रु०  के  3

 बीच  वेतन  ले  रहे  हैं  ।  aq  ag  aq

 5.  संयुक्त  सचिव  तथा  उससे  ऊपर

 3  L के  पद  के  अधिकारियों  के  साथ  rs  =

 सम्बद्ध  निजी  सहायक  |  ag
 2

 ag  ay

 चिकित्सक  1  ag  ई  ag  a  वह  i  ay

 गैर-इक्जीक्यूटिव  श्राफीसस  जो

 6  21 350  रु०  कौर  499  रु०  के
 उड

 बीच  वेतन  ले  रहे  ay  ag  ag
 क  न  म  =a मी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 मेसर्स  बंगाल  dda  कलकत्ता  द्वारा  धन  का  दुर विनियोजन

 6240,  श्री  चन्द्र  शोर  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  कुछ  वर्षों  में  मैक्स  बंगाल  पोटरीज  कलकत्ता  के  धन  का  उसके

 मैनेजिंग  एजेंटों  द्वारा  झपने-भ्रपने  एक  मात्र  बिक्री  एजेंट  ate  अपने  निकटतम  सम्बन्धियों  के  हितों  के

 कमीशन  या  पारिश्रमिक  की  भारी  राशि  के  रूप  में  कथित  दुर्विनियोजन  करने  जिसके

 उनके  उत्पादों  को  बाजार  में  अच्छी  बिक्री  होने  के  बावजूद  लाभ  में  कमी  कौर  हानि  हुई  के  बार

 में  समवाय-कायम  विभाग  ने  जांच  की  है  ;

 यदि  at,  तो  कब  कौर  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ;

 यदि  उपर्युक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  इसके  क्या  कारण
 है

 ;  श्र

 इस  सम्बन्ध  में  जांच  कार्य  कब  किया  जायेगा  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  (ait  फखरुद्दीन  adit

 :  से  :  कम्पनी  श्रधघिनियम  1956  की  घारा  235  meat  237  के

 बंगाल  पॉटरीज  लिमिटेड  कलकत्ता  के  कायम-कलापों  को  बाबत  कोई  जांच-पड़ताल  आदेश  कभी  तक

 नहीं  दिये  गये  तथा  विंमान  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  नहीं  है  ।  तथापि  इन  आरोपों

 की  बाबत  सुचना  संग्रह  की  जा  रही  है  ।

 aad  बंगाल  पॉटरीज  कलकता  के  अंशधारियों  से  सुप्रबन्ध

 और  शोषण  के  बारे  में  शिकायतें

 6241,  श्री  चन्द्र  शेखर  fag:  क्या  औद्योगिक  श्रान्त  रिक  व्यापार  तथा

 काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समवाय-किये  विभाग  को  मैसेज  बंगाल  पोटरीज  कलकत्ता  के  अंशधारियों

 से  सुप्रबन्ध  शौर  शोअरा  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  है  |

 यदि  तो  सरकार  को  प्राप्त  इन  शिकायतों  का  ब्यौरा  कया है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ;  कौर

 यदि  उपर्युक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  इसके  क्या  कारण  है  !

 प्रौद्योगिक  श्रास्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  चली

 से  :  सूचना  संग्रह  की  जा  रही  है  व  यह  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी

 जायेगी  ।

 धक से सस  बंगाल  पॉटरीज  कलकत्ता  के  arian  लेखे

 6242,  भी  चन्द्र  शेखर  fag:  क्या  श्रौद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा
 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ~

 क्या  समवाय-काय॑  विभाग  का  ध्यान  मैसस  बंगाल  पॉटरीज  कलकत्ता  की
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 ee

 30  1961  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  नवीनतम  संतुलन  पत्र  कौर  लेखा-विवरण  की  कौर

 दिलाया  गया  है  ;

 क्या  कम्पनी  के  सन्तुलन  पत्र  में  भारी  घाटा  दिखाया  गया  है  कौर  इस  बात  के  बावजूद

 कि  कम्पनी  की  वस्तुद्नों  की  बाजार  में  श्रब  मांग  है  व्यक्तिगत  खर्चों  ale  मैनेजिंग  एजेन्टों  के  कमीशन

 ait  पारिश्रमिक  में  वृद्धि  दिखायी  गयी  है  ;  ate

 उक्ता  कम्पनी  के  भ्रंश धारियों  के  हितों  को  रक्षा  करने  के  लिये  सरकार का  क्या  कायंवाही

 करने  का  विचार  है  !

 प्रौद्योगिक  aaa  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  asi

 :  से  (7)  :  आवश्यक  सूचना  संग्रह  की  जा  रही है
 व  यह  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर

 दी  जायेगी  |

 मेसस  बंगाल  पॉटरीज  कलकता  में  प्रबन्ध  निदेशक

 की  नियुक्ति

 6243,  श्री  चंद्र  शोर  सिंह  :  क्या  औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ह् मैसस  बंगाल  कलकता  में  1970  में  मैनेजिंग  प्रणाली

 समाप्त  करने  के  श्री  जी०  Fo  भगत  को  3  1970  से  उक्त  कम्पनी  के  प्रबन्ध  निदेशक  के

 रूप  में  नियुक्त  करने  के  बारे  मैं  मंज़ूरी  देने  के  लिये  समवाय-कार्य  विभाग  को  कोई  श्रीचंदन-पत्र  प्राप्त

 यदि  तो  इस  कम्पनी  ने  वेतन  तथा  धन  के  रूप  में  wey  क्या  सुविधाएं  देने  का

 प्रस्ताव  रखा  है  ;

 सरकार  ने  इसकी  मंज़ूरी  किन  शर्तों  पर  दी  है  कौर  उपर्युक्त  व्यक्ति  को  कितना  वेतन

 दिया  जायेगा  तथा  धन  के  रूप  से  सुविधाएं  दी  जायेगी  ;  ग्रोवर

 क्या  इस  तथ्य  पर  विचार  किया  गया  है  कि  इस  प्रकार  की  छोटी  कम्पनी  द्वारा  इतना

 प्रतीक  वेतन  कौर  न्य  इतनी  alas  सुविधाएं  दिये  जाने  से  उक्त  कम्पनी  के  अंशधारियों  के  हितों

 पर  इसका  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 श्रौद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय  काय  मन्त्री  (  श्री  फजरुद्दीन  चली

 :  श्रीमान्  |

 कम्पनी  श्री  जी०  के०  भगत  7,500  रु०  प्र०  मा०  के  वेतन

 उसके  द्वारा  दी  गई  ऋणी  गारन्टी  पर  1/2  प्र०  go  गारन्टी  वेतन  के  25  प्र०  तक

 भविष्य  निधि  व  झधिवषं  प्रत्येक  वह  की  सेवा  के  लिये  1/2  मास  के  वेतन  को  दर  से

 थे FAN 000  रु०  की
 सुसज्जित  निवास  कम्पनी  के  परिवहन  का  प्रत्येक  तीन  वर्ष  के  लिये

 अ्रधिकतम  सीमा  की  दत  पर  चिकित्सा  प्रत्येक  वर्ष  एक  मास  का
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 व्यक्तिगत  आकस्मिक  बैठक  अवकाश  यात्रा  समनुदान  मनोरंजन  व्यय  तथा  दो  क्लबों  की
 देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 (7)  तथा  :  यह  प्रस्ताव  wat  परीक्षान्तगंत  है  |

 वेस्पा  स्कूटर  के  मूल्य  ढांचे  की  जांच

 6244.  श्री  नीति राज  सिंह  चौधरी  :  कया  श्रौद्यो  गीत  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  fa }

 क्या  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  द्वारा  अनुपूरक  अनुदानों  को  मांगों  1969-

 70  पर  हुए  वाद  विवाद  का  20  दिसम्बर  1969  को  उत्तर  देते  हुए  दिये  गये  श्राइवासन  के  aga
 में  वेस्ट  स्कूटरों  के  मुल्य  ढांचे  के  war  पर  इस  बीच  जांच  पुरी  कर  लो  गई  है  ;

 यदि  at;  तो  इसका  क्या  परिणाम  निकला है  ;  शौर

 यदि  इस  मामले  में  कोई  जांच  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  !

 औद्योगिक  श्रांत रिक  व्यापार  समवाय-काय  मन्त्री  फखरुद्दीन  चलो

 :  तथा  :  ये  शिकायतें  प्राप्त  होने  पर  कि  sett  स्कूटर  के  निर्यात  ग्राहकों  से  कुछ

 वस्तु ग्न ों  जैसे  केन्द्रीय  बिक्री  मागंस्थ  जोखिम  पैक  करने  तथा  पहुंचाने  के  फालतू

 पीछे  की  पांव  टेकने  की  पट्टी  इत्यादि  के  अधिक  मूल्य  लेते  सरकार  ने  चित्त  मंत्रालय

 में  लागत  मृत्य  अनुभाग  के  परामर्श  से  इन  वेस्ट  स्कूटर  की  इन  वस्तुझ्नों  के  लागत  मुल्य  की  जांच

 की  थी  |  लागत  मुल्य  की  जांच  से  पता  चला  कि  निर्माता  केन्द्रीय  बिक्री  कर  राज्य  बिक्री

 प्लास्टिक  की  बोतल  तथा  टायर  सहित  फालतू  पहिये  का  alan  मूल्य  नहीं  ले  रहे  थे  किन्तु

 पीछे  की  पांव  टेकने  की  पेकिंग  तथा  भेजने  के  खर्चे  अधिक  लिये  जा  रहे  हैं  ।  1967-68;

 1968-69  के  वर्षों  में  awed  जोखिम  बीमें  के  नाम  ग्राहकों  से  वसूल  की  गई  राशि  बीमा  कम्पनियों

 के  दिये  गये  वास्तविक  प्रीमियम  से  थोड़ी  श्रमिक  थो  |  पन्त  निर्माताओं  की  पांव  टेकने  की  पट्टा  तथा

 पीछे  की  सीट  के  मूल्य  को  घटाने  तथा  पेकिंग  are  भेजने  के  खर्चे  को  प्रति  स्कूटर  39  रुपये  कम  करने

 के  लिये  कहा  गया  है  |  उन्हें  मागंस्थ  जोखिम  बीमे  के  नाम  पर  ग्राहकों  से  ली  जा  रही  राशि  में  भी

 उपरोक्त  दो  वर्षों  में  अधिक  ली  गयो  राशि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  6  रुपये  प्रति  स्कूटर  की  कमी  करने

 को  कहा  गया है  |

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  |

 Participants  from  Andaman  and  Nicobar  Islands  in

 International  Youth  Festival

 6245.  Shri  Bansh  Narain  Singh  :  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be  pleased  to  State  :

 (a)  whether  Government  would  look  into  the  matter  that  Smt.  Veena  Chauba!  was

 one  of  the  participants  from  the  Andaman  1d  Nicobar  Islands  in  an  International  Youth
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 Festival  and  that  she  is  the  wife  of  an  officer  having  no  connection  with  the  Education  De-
 partment  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  E  दे  ९.६  ६...  ८  |  ५1 d  cation  Department  has  borne  full  expenditure
 in  respect of  her  and,  if  so,  the  total  expenditure  incurred  on  this  account  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  she  was  issued  a  Railway  ticket  to  travel  from

 Delhi to  Howrah  by  the  Rajdhani  Express,  whereas  other  boys  and  students  were  asked  to  tra-

 vel  by  other  trains  ;  and

 (d)  in  case  she  accompanied  the  students  on  their  forward  journey,  the  reasons  for

 not  accompanying  them  on  their  return  journey,  and  the  action  Government  propose  to  take

 in  this  matter  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Deapartment  of  Social  Welfare  (Dr.  (Smt.)

 Phulrenu  Guha)  :  (a)  Smt.  Veena  Chuabal  was  deputed  by  the  Anadaman  and

 Nicobar  Islands  State  Social  Welfare  Advisory  Board  to  attend  the  International  Children’s

 Fair  held  during  October-November,  1969,  at  New  Delhi.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Smt.  Chaubal  travelled  by  Rajdhani  Express  due  to  non-avaialability  of  suita-

 ble  accommodation  in  the  particular  train  by  which  the  other  boys  and  students  participating
 in  the  Fair  travelled  from  Delhi  to  Howrah.

 (d)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha.

 रासायनिक  संयंत्रों  के  लिए  यंत्र  तथा  उपकरण  बनाने  के  हेतु  सहायता

 देने  के  सम्बन्ध  में  रूस  के  साथ  करार

 6246,  श्री  एस०  एम०  कृष्ण  :  डा०  सुशीला  शेयर

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  द

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  रासायनिक  कारखानों  के  लिये  यंत्र  तथा  उपकरणों

 का  निर्माण  करने  हेतु  सहायता  देने  के  लिये  1970  के  पहले  सप्ताह  में  नई  दिल्ली  में  भारत

 सरकार  श्र  रूस  के  बीच  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये

 यदि  तो  इस  करार  की  न्र शत  क्या  है  !

 प्रौद्योगिक  श्रास्तरिक  care  समुदाय-किये  मंत्री  फजरुद्दीन  चली

 :  तथा  रूस  के  इंस्ट्रूमेंटेशन  मंत्रालय  के  उप-मंत्री  की  अध्यक्षता  में  wat  विशेषज्ञों

 के  एक  दल  ने  1970  में  इंस्ट्रूमेंटेशन  लि०  कोटा  को  देखा  तथा  संयंत्र  की

 उसकी  श्रमिक  स्थिति  तथा  श्रग्रेतेर  विकास  की  भावी  योजना  की  संवीक्षा  की  |  विचार-वीमेन  के

 पश्चात्  6  1970  को  नई  दिल्ली  में  एक  संलेख  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  |  सुलेख  के  अनुसार

 संयंत्र  में  उपलब्ध  उत्पादन  क्षमता  के  लिए  पर्याप्त  काय  की  व्यवस्था  करने  अर  उवंरक  तथा  रसायनिक

 उद्योगों  के  उत्पादों  की  विविध  परास  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  रूस  ने  कोटा  संयंत्र

 में  तैयार  किए  जाने  वाले  नए  किस्म  के  वायवीय  sara  खण्डों  ट्रांसमीटरों  तथा
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 नियंत्रकों को  देने  की  बात  अपने  सुलेख  में  स्वीकार  कर  ली  रूस  के  संयंत्रों  में  भारतीय  विशेषज्ञों

 को  रूपांकन  प्रलेख  तथा  प्रशिक्षण  की  ara  सुविधाएं  शर  रूसी  विशेषज्ञों  की  प्रतिनियुक्ति  के  बारे

 में  कोटा  संयंत्र  के  प्रबन्धकों  एवं  रूसी  प्राधिकारियों  के  मध्य  वापसी  सहमति  से  तय  होगी  |

 Increase  in  Price  of  Articles  after  Announcement  of  Budget

 proposal  for  1970-71

 6247,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  Shri  P.  L.  Barupal :
 Shri  Ram  Gopal  Shalwale

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  immediately  after  the  announcement  of  Budget  for
 1970-71  in  Parliament,  the  Vanaspati  ghee  dealers  withheld  their  stocks

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  prices  of  other  eatable  articles  have  also  been

 increased  in  the  same  way  ;  and

 (c)  ifso,  the  action  taken  by  Government  against  the  dealers  who  have  increased  the

 prices  of  eatable  articles  before  the  Finance  Bill  was  passed  inParliament  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company

 Affairs  (Shri  F.  A.  Ahmed)  :  (a)  Government  have  no  information  regarding  withhold-

 ing  of  the  stocks  by  the  dealers.

 (b)  A  statement  showing  Index  Number  of  Wholesale  Prices  in  respect  of  some

 eatable  ar‘icles  for  the  weeks  ending  21st  February,  1970  to  21st  March,  1970  is  attached.

 (c)  The  Government  is  watching  and  will  take  such  action  as  may  be  considered

 necessary.

 Statement ae

 (Base
 1961-62=  001

 Serial  Atticles  “21-2-70  14-3-'70

 no.
 ae

 1.  Rice  191.1  191.  1  191  3  192.2  191.9

 2  Wheat  228 .  7  229.7  236.2  237.5  229.8

 3  Gram  286 4  289.7  294.4  298  0  293.1

 4,  Pulses  243.9  245  .6  25  ae |  |  2  256  4  254.8

 Milk  202.2  200.5  211  210  212

 214.5  216.6  222  217  224 Edible  Oils

 Banaspati  177.8  172 78  .  5  183  1  83  188

 8.  Eggs  149 ,  146.7  146  147  147

 Fish  273.8  266.3  266  284  274

 10  Meat  175.7  179.8  ot OA
 184  179

 11  Sugar  157.8  157.8  153  8  153  153

 12  Khandasari  167  .  7  169  169,  169.9
 sar  पहाड

 _Soutce
 Office  of  the,

 Féonomic  Adviser.

 2.0
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 हावड़ा-हसनपुर  पर  रेल  सेवा

 मस्त-व्यस्त  हो  जाना

 6248,  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  व्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 12  1970  की  यात्रियों  द्वारा

 रेलवे  गाड
 पर  आक्रमण

 किये  जाने  के  कारण  दक्षिण-पूवे  रेलवे  के  हावड़ा-खड़गपुर  सेक्शन  पर  रेल  सेवाएं  मस्त-व्यस्त

 होगई थीं

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  घट नाश् ों  को  रुकने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई

 कौर

 क्या  दारा रती  व्यक्तियों  की  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  थी  कौर  यदि  तो  कया

 कौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  2

 रेलवे  सन्नी  :  जी  हां  |

 इस  खण्ड  पर  सभी  गाड़ियों  में  रेलवे  सुरक्षा  दल  ale  पुलिस  के  सदस्य  रक्षक  साथ

 चलते हैं  ।

 (ii)  सरकारी  रेलवे  पुलिस  द्वारा  सुरक्षा  व्यवस्था  मजबूत  कर  दी  गयी  है  |  पश्चिम

 बंगाल  की  राज्य  सरकार  ने  अतिरिक्त  सुरक्षा  उपाय  के  रूप  में  रात  की  महत्वपूर्ण

 सवारी  गाड़ियों  से  मागं-रतियां  को  व्यवस्था  ale  प्रभाव ग्रस्त  क्षेत्रों  में  aes  गश्त

 शर  विशेष  शिविर  स्थापित  करने  की  है  |

 (111)  पश्चिम  बंगाल  की  रेलवे  पुलिस  के  प्रबन्धों  को  ges  करने  के  लिए  रेलवे  सुरक्षा

 दल  की  सहायता  भो  दी  गयो  है  |

 (iv)  रेल  सम्पत्ति  की  हिफाजत  के  लिए  यार्ड  अथवा  स्टेशन  प्लेटफार्मो  पर  ड्यूटी  पर

 तैनात  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारियों  को  कड़ी  हिदायतें  दी  गयी  हैं  कि  वे

 अपराध-स्थल  पर  तुरन्त  पहुंचकर  आक्रान्त  व्यक्तियों  को  यथा  सम्भव  सहायता

 किया  करें  |

 (४)  भ्र पनी  कौर  ऐसी  सभी  geal  पर  राज्य  सरकारों/राज्य  पुलिस

 कारियों  का  तुरन्त  ध्यान  दिलाती  हैं  ताकि  अपराधियों  के  विरुद्ध  कानूनी  कारवाई

 करने  झ्र  फिर  से  सामान्य  स्थिति  कायम  करने  के  लिए  वे  यथासमय  हस्तक्षेप

 कर  सकें  |  समय-समय  पर  जब  आवश्यक  होता  है  तो  गुह  मंत्रालय  को  भी  स्थिति

 से  अ्रवगत  कराया  जाता  है  |  रेल  प्रशासन  यात्रियों  की  समुचित  मांग  पूरी  करने

 का  भी  भरसक  प्रयास  करते हैं  ।

 (vi)  समाचार-पत्रों  पौर  प्रचार  के  अन्य  साधनों  के  जरिये  भी  रेलवे  का  दृष्टिकोण

 भाया  जाता  है  थ्रोट  दैनिक  यात्रियों  तथा  समाज  के  सत्य  सदस्यों  में  से  सम  मदार

 लोगों  का  सहयोग  प्राप्त  किया  जाता  है  |

 भरतीय  दंड  संहिता  की  धारो इस  घटना  खड़गपुर  की  सरकारी  रेलवे  पुलिस
 ने

 143/342/307/379  श्र  भारतीय  रेल  अधिनियम  की  धारा  128  के  अधीन  मामला  at  कर  लिया

 है  ate  उसकी  जांच  की  जा  रही
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 ह  ~

 Increase  in  Membership  of  State  Legislative:  ‘Can oun  al i.  ils

 *6249.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Shri  Dhandapani

 Shri  N.  R.  Laskar  Shri  Sitaram  Kesr

 Shri  Chengalraya  Naidu  Shri  Gadilingana  Gowd

 Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be'pleased  to  state

 (a)  whether it  is  a  fact  thatsome  States  have  requested  for.  increasing  the  member-

 ship  of  their  respective  State  Legislative  Councils  ;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  these  States  and  the  decision  taken  by  Government  in  that

 regard  ?

 The  Deputy  Minister  of  Law  (Shri  Mohd.  Yunus  Saleem)  (a)  Yes,  Sir

 b)  The  State  Governments  of  Maharashtra  and  Tamil  Nadu  requested.  for  in-

 creasing  the  membership  of  their  respective  State  Legislative  Councils

 It  has  been  decided  not  to  go  ahead  with  the  proposal  at  present

 Setting  up  of  Industrial  Information  Centre  in  India

 6250.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  Shri  Atam  Das

 Will  the  Min'ster  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  United  Nations  Industrial  Development  Organisa-
 tion  is  prepared  to  extend  co-operation  or  setting  up  Industrial  Information  Centres  in
 India  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  capacity  ;  and  efficiency  of  Indian  trade  are
 likely  to  increase  considderably  thereby  and

 (c)  if  so,  the  places  where  these  centres  would  be  set  up  and_  the  manner  in  which
 the  Indian  industry  is  likely  to  undergo  changes  there  by  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  (Shri  Farkhruddin  Ali  Ahmed)  (a)  In  the  forecast  of  new  projec‘s  for  1971  the
 United  Nations  Industrial  Development  Organisation  have  made  a  provision  for  technical
 assistance  in  the  field  of  industrial  information  and  documentation  for  Asia  and  the  Far  East
 This  is,  however,  not  specifically  meant  for  India  nor  has  India  made  any  approach  to  the
 UNIDO  in  this  regard

 (b)  and  (c)  Do  not  arise

 Indo-U.  S.  S.  R.  Agreement  on  Forest  Wealth  of  Jammu

 And  Kashmir

 6251  Shri  Maharaj  Singh  Bharti  Will  the  Minister  of  Industrial  Develop-
 ment,  Internal  Trade  and  Comyany  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  details  of  the  agreement  concluded  between  India  and  Russia  in  respect  of
 exploitation  of  forest  wealth  of  Jammu  and  Kashmir  through  modern  technique  ;  and

 (b)  whether  Government  are  also  considering  the  question  of  concluding  such
 agreements  in  respect  of  forest  wealth  of  other  parts  of  the  coun!  2
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 हा

 The  Minister  of  Industrial  Development  ,  Internal  Trade  and  Company

 Affairs  (Shri  | 2  A.  Ahmed)  :  (a)  A  team  of  Russian  Experts  visited  India  during  November

 and  December,  1969  for  outlining  the  prospects  of  forest  explotation  in  the  State  of  Jammu

 and  Kashmir  by  preparing  a  detailed  plan  for  mechanised  logging  and  transport  of  timber

 for  supply  for  industrial  uses  including  the  manufacture  of  pulp  and  Paper.  A  payment  of

 Rs.72,000  was  made  to  Soviet  authorities  on  this  account.

 (b)  Not  at  present  sir.

 गुजरात  में  मूंगफली  के  तेल  की  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण

 6253,  श्री  marie  सिंह  :  क्या  औद्योगिक  श्रान्त  रिक
 व्यापार  तथा  समवाय  कार्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गुजरात  राज्य  सरकार  को  सु  गाली  के  तेल  की  मिलों  के  राष्ट्रीयकरण  करने  की

 अनुमति  दी  गई

 क्या  राज्य  सरकार  को  सलाह  देने  से  पृ  कानूनी  विशेषज्ञों  को  राय  ली  गई

 कौर

 यदि  तो  क्या  उस  कानूनी  सलाह  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 स्त्री  (
 प्रौद्योगिक  प्राऋतिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  \  श्री  फखरूद्दीन  चली

 :  नहीं  |

 तथा  :  प्रदान ही  नहीं  उठते  |

 Construction  of  Houses  for  Harijans  in  Bihar

 6254.  ShriK.M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  number  of  houses  constructed  by  the  Government  in

 Bihar  for  Harijans  and  Landless  people  is  negligible  as  compared  to  that  in  the  other
 States  :

 (b)  if  so,  the  number  of  houses  proposed  to  be  constructed  by  the  Government  in
 Bihar  for  Harijans  and  landless  people  during  the  currentfinancial  year  and  during  the  Fourth

 Plan  period  and  the  progress  made  so  far  in  this  regard  ?

 (c)  whether  Government  propose  toimplementsome  scheme  in  this  regard  at
 block-

 level  ;  and

 (d)  ifso,  the  time  by  which  and  the  mannet  in  which  the  said  schemeis  proposed  to
 be  implemented  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Social  Welfare  (Dr.  (Smt.)
 Phulrenu  Guha)  :  (a)  to(d)  The  information  is  being  collected  from  the  State  Government

 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  as  soonas  available.

 Declaration  of  Garhwal  Area  as  backward  area  and  Prohibition
 in  that  Area

 6255..  Shri  ArjunSingh  Bhadoria  :  Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare

 be  pleased  to  refer  t  0  tn th  e  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  216  on  the  18th  Novem-

 2
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 ber,  1969  ह  alnp  th  e  decl lal  alld ing  (3  claratio on  of  Garhwal  Area
 as  backward  area  and  prohibition  in  that

 area,  and  state

 (a).  whether  the  requisite  information  has  since  been  collected  from  the  State  Go-
 vernment  ;.

 (b)  if  so,  the  details  thereof ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  delay.

 The  Ministrer  of  State in  the  Department  of  Social  Welfare  (Dr.  (Smt.)  Phul-
 renu  Guha)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  State  Government  of  Uttar  Pradesh  has  recently  decided  to  introduce  total

 prohibition  in  Pauri  Garhwal  and  Tehri  Garhwal  districts  with  effect  from  1st  April,  1970.

 The  Pauri  Garhwalis  among  the  more  backward  hill
 districts

 in  the  State.

 (c)  Does  not  arise.

 विभिन्न  रेलवे  के  विरुद्ध  न्यायालयों  में  दायर  किये  गये  दावे

 6256,  श्री  था  दत्त  शर्मा

 श्री  हरदयाल  देवगण
 श्री  जय  fag

 क्या  रेलवे  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  क्षतिपूर्ति  के  लिये  विभिन्न  रेलवे  के  विरुद्ध  न्यायालयों  में  कितने
 दावे

 दायर  किये  गये

 कितने  दावों  में  रेलवे  के  पक्ष  में  तथा  कितने  दावों  में  रेलवे  के  विरुद्ध  faa  it
 को

 रेलवे  द्वारां  मुहावरों  के  रूप  में  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  श्र

 रेल  कर्मचारियों  की  लापरवाही  के  कितनी  क्षति  हुई  ale  कितनी  हानि

 प्रासंगिक  थी  ?

 रेलवे  मन्त्री  :  क्षतिपूर्ति  के
 दावों  कें

 सम्बन्ध  में  रेलों  के
 विरुद्ध  किये

 गये

 मुकदमों  की  संख्या

 1968-69  1969-70 1967-68

 (31- -12-69 ae
 2  4

 मध्य  2,787  2,386  216

 2.474  3,244  2,667 i

 उत्तर  2,490  2,310  1,885

 पूर्वोत्तर  1,794  1,867  1,374

 पूर्वोत्तर  सीमा  1,214  1,363  996

 दक्षिण  991  1,407  1,183

 दक्षिणा  मध्य  397  545  496

 दक्षिण  पू  2,421  2,464  1,674
 पश्चिम

 1,449  1,982  1
 ai

 जोड़
 16, O17  17,568  13  916
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 (1)  जिन  मुकदमों  का  फेसला  रेलों  के  पक्ष  में  ear  उनकी  संख्या

 रेलवे  1967-58  1968-69  1969-70

 (31-12-1969

 बध्य  218  229  85

 351  217  93

 उत्तर  590  654  184

 143  124  99
 पूर्वोत्तर

 पूर्वोत्तर सं गमा  284  237  165

 दक्षिण  170  152  144

 दक्षिणा  मध्य  170  15  33

 539  486  429 दक्षिण  पु

 परिचय  254  359  112

 जोड़  2,719  2,483
 1,344  re,

 (i)  जिन  मुकदमों  में  रेलों  के  विरुद्ध  डिगरी  दौ  गयी  उनकी  संख्या

 1967-68  1968-69  1969-70

 (31-12-1969 fa
 151  120  69.

 338  636  427

 273  273  233

 519  316  273

 पूर्वोत्तर  सीम
 716  533  425

 दक्षिण  75  142  107

 दक्षिण  मध्य  83  92  53

 605  625  424
 क्षेत्र  पू

 परिचय  230  208  192

 जोड़  2,990  2,945  2,203

 (7)  (11).  न्यायालयों  द्वारा  दी  गयी  डिग्रियों के  अनुसार  रेलों  क्षति  के  रूप  में
 दी

 गयी  रकम

 रेलवे  1967-68
 1968-69

 1969-70

 रु०  तू

 (31-12  1969 ि
 4

 मघ्य  14,  12,910  14.32  765  964,994
 911,319 10,90,645  13,58,415
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 1

 उत्तर  7,35,487  9,50,837  8,84,  117

 पूर्वोत्तर  4,96,475  5,95,191  8,58,662

 पूर्वोत्तर  9,22,420  8,46,077  6,40,721

 दक्षिणा  4,06,832  4,65,261  4,64,119

 दक्षिण  252,392  3,38,727  3,39,633

 दक्षिण  पब  11,71,948  13,01,486  8,26,704

 पश्चिम
 6,83,702  06,200  oe

 7,45,894
 लाए

 जोड़  79,35,059
 ि  66,36, 163.0

 (a)  सूचना  इकट्ठी  की  जा  tat  है  कौर  सा  इर  रस  दी  जायेगी  |

 Payment  of  Arrears  to  Upgraded  Head  Signallers

 (Northern  Railway)

 *6257.  Shri  Molahu  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  consequent  to  upgrading  the  post  of  ten  Head

 Signallers  vide  Order  No.  754  E/171/Farth/E.1.B.)  dated  the  12th  May,  1966,  of  the

 General  Manager  (P.)  Northern  Railway  Headquaters,  New  Delhi,  an  order  has  been

 issued  for  paying  the  arrears  of  pay  since  the  1st  April,  1957  ;

 (b)  ifso,  whether  the  arrears  in  the  case  of  the  upgraded  Head  Signallersin  Morad-

 abad,  Delhi,  Ferozepore,  Lucknow  and  Allahabad  Divisions  have  been  paid  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  and  for  the  delay  in  this  respect  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  to  (c)  :  Information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  in  due  course.

 Transfer  of  Class  I  and  Class  II  Officers  posted  at  Gorakhpur

 (North  Eastern  Railway)

 6258.  Shri  Molahu  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state

 (a)  the  number  of  Class  Iand  Class  | है ॥  Gazetted  Officers,  Section-wise,  in

 Gorakhpur,  (North  Eastern  Railway)  ;

 (b)  the  names  of  the  Officers  out  of  them  who  have  been  working  in  the  same  place
 for  a  period  of  more  than  three  years  ;  and

 (c)  the  reasons  for  not  transferring  them  in  spite  of  the  orders  of  the  Ministry  of

 Home  Affairs  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  to  (c)  The  information  is  being

 collected  and  will  be  placed  on  the  table  of  the  Sabha.

 $5
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 Posting  ards  ‘A  rade  at  Go  thpur  (North  eastern

 Railway)

 *6259  Shri  Molahu  Prasad :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 etate

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gorakhpur  has  become  the  headquartes  of  Grade  ‘A’

 Guards  after  the  introduction  of  Divisionalizaton  system  in  the  North  Eastern  Railways  ;
 and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  posting  the  said  Guards  to  Gorakhpur  so  far  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  Nanda) :  (a)  and  (b)  The  informationis  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 लुधियाना-चरडोगढ़  जगाधरी  tag  लाइन  के  लिये  ager

 6260,  श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  बया  रैली  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  लाइन  के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है

 यदि  तो  सरकार  इस  निष्कर्ष  पर  केसे  पहुँची  है  कि  वह  आर्थिक  हट्टी  से  लाभप्रद

 लाइन  नहीं  श्योर

 क्या  चण्डीगढ़  से  होकर  नई  रेलवे  लाइन  निकालने  की  कोई  अन्य  योजना  सरकार
 के

 समक्ष है  ate  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  !

 रेलवे  मन्त्री  :  झ्र  1957-58  में  यातायात  सर्वेक्षण  किया  गया  था

 जिससे  पता  चला  कि  लुधियाना-चण्डीगढ़-जगाघरी  लाइन  वित्तीय  हट्टी  से  लाभप्रद  नहीं  होगी  ।

 जी  नहीं  ।

 हरदा  स्टेशन  पर  प्रतीक्षालय  में  टिकट  कलेक्टर  द्वारा

 एक  महिला  के  साथ  कथित  बलात्कार

 261,  श्री  बाब् राव  पटेल  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  में  हरदा  स्टेशन  पर  प्रतीक्षालय  में  एक  युवती  eal  के  साथ  जिस  रेलवे  टिकट

 कलेक्टर  ने  बलात्कार  किया  उसका  वेतन  तथा  वरिष्ठता  का  व्यौरा  क्या  है

 क्या  हरदा  वासियों  ने  इस  घटना  के  विरोध  में  हड़ताल  की  थी

 यह  घटना  कसे  हुई  ae  इस  टिकट  कलेक्टर  के  विरुद्ध  को  गई  कार्यवाही  का  cater

 |ह क्या

 (@)  यदि  इस  मामले  में  कोई
 कार्यवाही  नहीं  कीं

 गई  है  तो
 इसके

 कया  कार

 (8)  भारतीय  दण्ड
 संहिता

 की  धारा  375  तथा  376  के  झन्तगंत  मुकदमा  चलाने  के  लिये

 इस  को  सीधे  पुलिस  सुपुर्द  न  किये  जाने  क्या  ौर

 बया  उपरोक्त  aa  वे  श्रन्तगंत  कोई  की  जायेगी  कौर  यदि  तो  कब  ?
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 रेल  मन्त्री

 ae  श्री  रियाज  खां
 ने
 ay  क

 110  रु०  प्रति  मास

 ...  नियुक्ति क्ति  की  तारीख
 5-7-1967

 जी  ar

 ्
 28-2-1970  को  एक  महिला  जो  5  डाउन  पंजाब  मेल  से  अकेली  यात्रा  कर

 रही  थी  गन्तव्य स्थान  से  भ्रागे चली गयी चलो  गयी  कौर  हरदा  में  गाड़ी  से  उतार  दी  गयी  |  वह 19,00  से
 07,00  बजे  की  पारी  में  ड्यूटी  पर  तैनात  श्री  रियाज  खां  टिकट  कलेक्टर  द्वारा  महिला  प्रतीक्षालय  में

 यी  गयो  |  लगभग  05.30  बजे  महिला  प्रतीक्षालय  से  चिल्लाने  की  आवाज  सुनकर  सहायक

 मास्टर  ऑर  मर्त्य  दो  व्यक्ति  घटनास्थल  की  कौर  दौड़े  रोक  उपयु  क्त  महिला  स्नानघर  में  पायी  गयी  |

 पूछने  पर  उसने  बताया  कि  उपयु  क्त  नाम  वाले  टिकट  कलेक्टर  ने  उसके  साथ  बलात्कार  किया  कौर

 वह  टिकट  कलेक्टर  भी  सामान्य  प्रतीक्षालय  के  स्नानघर  में  पाया  गया  |

 ate  सरकारी  रेलवे  हरदा  ने  28-2-70  को  टिकट  कलक्टर  के  विरुद्ध

 भार  fa  दण्ड  संहिता  की  धारा  376  के  अ्न्तगत  अपराध  दल  किया  शौर  उसे  उर्स  दन  गिरफ्तार

 किया  |  रेल  अधिकारियों  द्वारा  टिकट  मुरत्तिब  भी  कर  दिया  गया  |

 विदेशी  सहयोग

 क

 |  हड़तालों  ढ

 जौर  दिया  जा लगत कैग

 बर

 १262,  श्री  सूरज  भान

 |
 श्री  शारदा  नन्द  प  कवर

 लाल
 गुप्त

 1  श्रौद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य
 मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  मामलों  में  विदेशी  सहयोग  कर्ता  अ्रपनी
 परामदांदाईँ  सेवा  के

 लिये  विदेशी  डिजायनों  पर  जोर  देते  atk

 यदि  तो  उन  विदेशी  सहयोग-कर्ताश्रों  के  नाम  क्या  जिनके  सम्बन्ध  में  सरकार

 विदेशी  परामशंदातृ  सेवा  के  लिये  सहमत  हुई  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन न  चली  श्री  मद

 थ site  :  विदेशी  करार  के  श्रन्तगंत  प्रास  की  जाने  वाली  तकनालोजीकल  जानकारी  विदेश

 सहयोगी  द्वारा  प्रयुक्त  नमुने  तथा  प्रक्रि याप् नों  पर  झाधघारित  होती  है  भर  यदि  वह  निर्माता  एकक  न  हो
 तो  उस  द्वारा  विकसित  नमूने  के  ara  पर  होती  है  ।  कई  परियोजनाओं  में  इस  प्रकार  प्राप्त  की

 गई  प्रक्रिया  तथा  निर्माण  सम्बन्धी  जानकारी  के  अतिरिक्त  विदेशों  से  इंजीनियरी  परामर्श  सेवाएं  भी

 sma  करना  पड़ती  है  ।  इस  विषय  पर  सरकार  की  होती  यह  है  कि  देश  में  उपलब्घ  इंजीनियरी

 रामदांदात्री  सेवायों  का  प्रयोग  किया  जाना  चाहिए  ate  विदेशी  प्रामदांदात्ी
 सेवाओं

 को
 उस

 सग  हं

 प्राप्त  किया  जाना  चाहिए  जिसमें  ये  उचित  तथा  पर्याप्त  रूप |  से  उपलबध  | उपलब्ध  ह
 af

 a 8  श्र
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 —

 सहयोग  का  ऐसे  प्रत्येक  प्रस्ताव  पर  जिसमें  विदेशी  परामशंदात्री  सेवाएं  प्राप्त  करना  निहित  इस

 अदय  से  ध्यान  युवक  विचार  किया  जाता  है  कि  एसी  इंजीनियरी  सेवायों  के  आयात  जो  कि  देश

 में  सन्तोषजनक  ढंग  से  देश  में  ही  प्राप्त  हो  सकती  रोका  जाये  ।  देश  के  इंजीनियरी  परामर्शदाता

 एककों  को  काय  क्षेत्र  प्रस्तुत  करने  के  लिये  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  ऐसे  क्षेत्रों  में  भी  ऐसी

 सुविधाएं  देश  में  उपलब्ध  न  हो  उनमें  भी  देशी  परामशंदाता  एक  को  प्रारम्भ  से  ही  इस  परियोजना

 में  विदेशी  सहयोगियों  के  साथ  साथ  रखा  जाये  ।  चू
 कि  बहुत  से  विदेशी  करारों  में  परामशंदात्री  सुविधा

 तकनीकी  जानकारी  के  श्रन्तगंत  ही  दी  जाती  है  शर  उन्हें  विदेशी  तकनीकों  जानकारी  के  करार  से

 पृथक  नहीं  किया  जा  सकता  सिवाय  उन  मामलों  में  जब  कि  विदेशी
 परामर्श  दाता

 संगठन  को  विशिष्ट

 रूप  से  रखा  जाना  हो  इसलिये  ऐसे  सभी  मामलों  की  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  जिनमें  विदेशी

 परामर्शदाता  सेवाओं  की  अनुमति  दी  गई  |

 नैमित्तिक  श्रमिकों  को  भारतीय  रेलवे  में  स्थायी  रूप  से  लगाना

 6263,  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  क्या  खेलने  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रत्येक  जोनल  रेलवे  में

 .  ऐसे

 नैमित्तिक  श्रमिक  कितने  हैं  जिन्होंने  5  ad  अथवा  इससे

 रिक  निरन्तर  सेवा  पुरी  कर  ली हैं

 क्या  समलकोट  (  दक्षिण-मध्य  में
 निहित

 ऐसे  नैमित्तिक  श्रमिकों  के  बारे  में

 सरकार  को  कोई  झ्र भ्या वेदन  मिना

 ऐसे  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  जिन्होंने  5  वर्ष  शौर  इससे  अधिक  निरन्तर  सेवा  पुरी

 कर  लो  सब  लाभों  सहित  महीने  के  आधार  पर  नियुक्त  करने  का  कोई  प्ताव  सरकार  के

 घीन है  !

 रेलवे  सन्नी  :  एक  विवरण  संलग्न  है  |  में  रखा  गया  ।  देखिये

 गया  एल०  ठो ०  3192/70]

 जी  at

 पहले  से  इस  area  की  हिदायतें  मौजूद  हैं  कि  जिन  नैमित्तिक  मजदूरों  ने  परियोजनाओं

 से  भिन्न  अन्य  निर्माराकार्यों  पर  महीने  तक  लगातार  काम  किया  उन्हें  भ्र स्थायी  हैसियत  दी

 जानी  चाहिए  |  भझ्रस्थायी  हैसियत  मिलने  पर  वे  अस्थायी  रेल  कमंचारियों  को  eda  सभी  सधी

 कारों  at  सुविधाओं  वेतन  ate  भत्ते  भी  शामिल  के  हकदार  हो  जाते  हैं  |

 ग्र तु सूचित  जातियों/श्रतुसुचित  आदिस  जातियों  के  aco  पर  किया  गया  खर्च

 6264,  श्री  जी०  बाई०  कृष्णन  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  ग्रनुसुचित  afer  जातियों  के  कल्याण  पर

 सरकार  द्वारा  कुलू  कितनी  राशि  खां  की  गई  और  उसका  ब्यौरा  कया  कौर

 अनुसूचित  भ्रनुसूचित  ales  जातियों  तथा  अन्य  छड़े  वर्गों  की  भी  भलाई
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 लाा  विधिक

 करने  वाले  विभिन्न  स्वेच्छिक  तथा  सामाजिक  संगठनों  पर  सरकार  द्वारा  कुल  कितनी  राशि  खच  की

 गई  है  तथा  उसका  ब्यौरा  क्या  है  !

 समाज  कल्याण  राज्य  मन्त्री  फूलरेर  :  :  प्रत्येक  वर्ष  में  (1967-

 68  से  1969-70  अनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  शभ्रादिम  जातियों  के  कल्याण  पर  हुमा  कुल

 खच  इस  प्रकार है  ° ——

 लाख  की  राशियों

 ag  ग्र तु सूचित  ख़ादिम  अतुल  चत  जोड़े

 जातियां
 जातियां  +  ot

 ~ 1967-68  102317  975,96  1999.13

 1968-69  1064,82  1052,71  2117.53

 ऋ  ऋनऋ

 1969-70  1010,72  126,49  1137,21

 ग्रनुसुचित  अनुसूचित
 — ——— afer  जातियों  तथा  प्रत्य  पिछड़े  वर्गों

 के  लिए  काम

 करने  वाले  विभिन्न  स्वयंसेवी  तथा  सामाजिक  संगठनों  को  सरकार  द्वारा  1967-70  के  तीन  वर्षों  में

 निम्न  लिखित  राशियां  दी  गई  ——

 लाख  की  राशियों

 aq  अ्रतुसूचित  श्रतुसूचित  eq  एकत्र  जोड़

 राक़िम  जातियां  पिछड़ें  श्रतुसूचित  श्रादिम

 जातियां  जातियां  श्रतुसूचित

 जातियां  ara  पिछड़े

 a  neat  am  तथा  श्््न्प
 अ

 1967-68  8,82.  0,U?7
 2  QO  2,63  5,65  2  5.19

 1968-69  10,37  8,39  2.70  5,58  27.04

 12,33  0,81  8.98  32,79 969-70
 1067

 ऋ--ग्रनुमानित  आंकड़े

 ऋऋ
 मन्त्रालय  द्वारा  राज्य  क्षेत्र  के  श्रस्तगंत  ब्लाक  अनुदानों  के  aha  की

 गई  व्यवस्था  शामिल  नहीं  है  ।

 Provision  of  Water  and  Light  on  Stations  on  Gwalior-Bhind  Narrow-

 gauge  Section  (Central  Railway)

 6265.  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  no  drinking  water  facilities  have  been  provided  for  the

 passengers  atany  of  the  stations  onthe  Gwalior-Bhind  narrow-gauge  Section  of  the  Central

 Railway  and  there  is  complete  darkness  during  the  night  on  these  stations  as  the  lamps  pro-
 vided  there  are  not  lighted  and  the  oilsupplied  for  the  either  sold  in  the  market
 or  used  for  domestic  purposes  by  the  Railway  authorities  ;  and
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 (b)  whether  Government  have  made  some  arrangements  for  conducting  an  en-

 quiry  into  the  matter  by  some  responsible  officer  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  No.  Drinking  water  arrangements
 have  been  provided  at  all  the  stations  on  Gwalior-Bhind  N.  G.  Section,  except  at3  halts
 which  are  operated  by  contractors.

 Adequate  lighting  arrangement  also  exists  at  all  tl  se  stations  and  no  instance  of
 misuse  of  011  has  come  to  notice.

 (b)  Does  not  arise.

 Setting  of  Fire  to  Bogies  and  Manhandling  of  Checking  staff  by

 students  near  Agra

 6266.  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah >  Shri  Ramesh  Chandra  Vyas

 Shri  Rabi  Ray  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  group  of  ticketless  students  recently  set  two  bogies  on

 fire  and  manhandled  the  ticket  checking  staff  near  Agra

 (b)  the  steps  being  taken  by  the  Railway  सै (1701111501 8:10 11  to  check  such  goondaism  ;

 and

 (c)  whether  Government  are  considering  a  scheme  under  which  ticketless  students

 sould  be  penalised  by  the  Education  departments  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  Yes,  on  18th  March,  1970.

 (b)  Patrollinz  of  the  area  was  done  for  a  forinight,  after  the  incident,  by  Provincial  Ar-

 med  Constabulary  and  G.R.P.  jointly.  beinz  exercised  at  all  Railway  Stations

 in  the  Agra-District.  Night  passenger  trains  are  escorted  by  armed  G.  R.  P.  personnel  and

 plain  clothes  staff  deputed  to  collect  intelligence.

 (c)  No.

 सिगनल  कर्मचारियों  के  बारे  में  रेलवे  दुर्घटना  जांच

 1968  की  सिफारिशों

 6267,  श्री  देवेन  सेन  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करे ंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  दुर्घटना  जांच  समिति  1968  के  पैराग्राफ  141,  भाग  में  दी  गई  इस  सिफारिश

 को  कि  सिगनल  कर्मचारियों  की  प्रशिक्षण  तथा  asi  के  प्रदान  पर  तुरन्त  fama  किया  जाना

 स्वीकार  कर  लिया  गया

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  गई  कौर

 क्या  सरकार  ने  उनके  प्रेतों  के  बारे  में  जिन  पर  विशेषकर  तुरन्त  विचार  करने  को

 सिफारिश  की  गई  कोई  निर्णय  किया  है  2
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 रेलवे  मंत्री  (sit  :  जो  हां  |

 att  :  इस  मामले  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  हो  रहा  है  |

 रेल  दुर्घटना  जांच  समिति  (1968)  की  सिफारि दा

 6268,  श्री  देवेन  सेन :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  दुर्घटना  जांच  समिति  (1968)  द्वारा  अ्रपने  प्रतिवेदन  के  पैराग्राफ  186,  187,

 217,218,
 373  और  374  में  को  गई  सिफारिशें  रेलवे  मन्त्रालय  ने  स्वीकार  कर  ली  nike

 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  aa  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ate  इस  मामले  में

 कार  का  विचार  कौर  तागे  क्या  कायंवाही  करने  का  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  प्रश्न  में  उल्लिखित  परा ग्राफ ों  में  जो  टिप्पणियां  कौर  सिफारिशें  दी

 गयी  उनका  सार  रेल  दुर्घटना  जांच  समिति  1968  को  रिपोर्ट  के  भाग  IF  अ्रध्याय  17  में

 टिप्पणियों  कौर  सिफारिशों  के  संक्षेप  के  मद  75  (
 1

 )  और  (IL),  83  (  1  )  शर  (  11
 ),  153

 से  (  111  में  दिया  गया  है  |  उपयु  क्त  रिपोर्ट  में  उल्लिखित  टिप्पणियों  कौर  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में

 रेल  मन्त्रालय  के  विचार  एक  छपो  हुई  पुस्तिका  में  दिये  गये  हैं  जिसकी  प्रतियां  24

 1970  को  सभा-पटल  पर  रखी  गयी  थीं  |

 उपयु क्त  टिप्पणियों  भर  सिफारिशों  में  से  मद  83  (  1  )  टिप्पणी  मात्र  है  ak  इस  पर

 कोई  कार्रवाई  अपेक्षित  नहीं  है  ।  मद  75  (  1  शौर  (IL),  83  (  11  झर  153  (  1  को

 कार  कर  लिया  गया  है  ।  मद  153  (  1  )  ate  (  111  )  पर  at  विचार  किया  जा  रहा

 स्वीकृत  सिफारिशों  पर  रेल  मन्त्रालय  के  श्रीमती  वाली पुस्तिका  में

 उल्लिखित  निर्देशों  के  श्रचुसार  पहले  ही  कारवाई  शुरू  की  जा  चुकी  इन  सिफारिशों  के

 यन  पर  निगरानी  रखी  जायेगी |

 बोकारो  बंस पुरा  कौर  देवगढ़  में  रेल  कर्मचारियों

 को  अस्वास्थ्यकर  नगर  का न  दिया  जाना

 6269,  श्री  शु०  च०  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  ga  रेलवे  में  बोलारी  ate  बंसपुरा  तथा  देवगढ़  रेलवे

 स्टेशन  पर  काम  कर  रहे  रेलवे  कर्मचारियों  को  1961  से  श्रस्वास्थ्यकर  नगर  भत्ता  नहीं  दिया

 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 क्या  रेलवे  कर्मचारियों  को  अस्वास्थ्यकर  नगर  भत्ते  के  भ्रुगतान  के  लिए  श्रम

 प्रबंधन  बारबील  से  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है
 !

 रेलवे  स्त्री
 गुलजारी

 लाल
 :  (#)  झर  (a)  देवधर

 बोलनी-खदान  स्टेशन  पर  तैतान  रेल  कर्मचारियों  को  श्रस्वात्थ्यकर  जलवायु  भत्ता
 देने  का  रादेश

 जारी  कर  दिया गया है  ।  इस  भत्ते  का  भुगतान  1-11-1965;  अर्थात्  उस  तारीख  से  किया  जायेगा
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 जिस  तारीख  से  भत्ता  जारी  रखने  के  बारे  में  सरकार  ने  पिछली  बार  समीक्षा  की  थी  ।  बौलारी

 कौर  बांसपुरा  नाम  के  कोई  स्टेशन  नहीं  हैं  |

 यह  मामला  रल  मन्त्रालय  के  नोटिस  में  नहीं  लाया  गया  है  |

 भार ग्राही  परिवहन  कर्मचारियों  को  नानरानिंग  रूम  फेसिलिटी  भत्ता

 6270,  श्री  शाही  भूषण  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  यह  सच  है  कि  संग चल  कर्मचारियों  को  किसी  स्टेशन  पर  चार  घन्टे  ठहरने  के

 पहचान  2,50  रुपये  के  हिसाब  से  नान-रनिंग  रूम  फेसिलिटी  भत्ता  दिया  जाता  है  ;

 FAT  इस  प्रकार  भत्ता  भार ग्राही  परिवहन  अधिकारियों  अर्थात्  भार ग्राही  सहायक

 स्टेशन  मास्टरों  का  उन  स्टेशनों  पर  नहीं  दिया  जाता  जिन  पर  ठहरने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  2

 रेलवे  मंत्री  :  से  :  रनिंग  कमंचारियों  की  ड्यूटी  गाड़ियों  के  संचालन

 से  सम्बद्ध  है  ।  एवजी  परिवहन  कर्मचारियों  की  ड्यूटी  की  तुलना  रनिंग  कर्मचारियों  के  साथ  नहीं

 की  जा  सकती  शौर  इसलिए  यात्रा  area  की  सुविधा  रनिंग  भत्ता  wife  के  सम्बन्ध  रनिंग

 कमंचारियों  कौर  गैर  रनिंग  कमंचारियों  के  लिए  अलग  अलग  नियम  हैं  ।  इन  नियमों  के  अनुसार

 रनिंग  कमंचारी  गैर  रनिंग  कर्मचारियों  के  समान  यात्रा  भत्ता  या  दैनिक  भत्ता  नहीं  दिया

 रनिंग  रूम  की  सुविधाएं  या  इसके  बदले  में  भत्ता  पाने  के  हकदार  हैं  ।

 उत्तर  रेलवे  के  रिजर्व  तथा  रिसीविंग  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  को  अ्रस्थायी

 नियुक्ति  के  बारे  में  नियम

 6271,  श्री  शादी  भूषण  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रवकाद  रिज  सहायक  स्टेशन  मास्टर  /  रिसीविंग  स्टेशन  मास्टर

 संस्थापन  संहिता  खण्ड  के  नियम  205  (2)  (111)  के  अनुसार  किसी  एक  स्टेशन  पर  60  दिन  के

 लिए  यात्रा  भत्ते  के  झ्र घि कारी  हैं  ate  उनको  यह  भत्ता  सभी  डिवीजनों  में  दिया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  उनको  दिल्ली  डिवीजन  में  उन  पदों  पर  अस्थायी  रूप  से  नियुक्त  किये

 जाने  के  क्या  कारण  हैं  जिनके  60  दिन  तक  रिक्त  रहने  की  सम्भावना  होती  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  रेलवे  बोले  ने  अवकाश  रिजवी  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  /

 रिलीविंग  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  को  weary  नियुक्ति  के  बारे  में  कोई  नियम  नहीं  बनाये  हैं  ;

 क्या  यह  भो  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  भ्रमण  किसी  डिवीजन  में  अस्थायी  नियुक्ति  नहीं

 को  जाती  है  ;  प्रौर

 यदि  तो  अवकाश  रिजवी  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  /  रिलीविंग  सहायक  स्टेशन

 मास्टरों  को  दिल्ली  स्टेशन  पर  अस्थायी  रूप  से  नियुक्त  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्रो  :  से  (=)  :  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  श्र  सभा-पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  ।

 उत्तर  tea  में  दिल्ली  डिवीजन  के  स्टेशन  मास्टरों  तथा  असिस्टेंट  स्टेशन  मास्टरों  को

 वेतन  वद्ध  स्थगित  किया  जाना

 6272,  श्री  afer  भूषण  :  क्या  रेलवे  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 रेलवे NN  में  दिल्ली  डिवीजन  के  क्  स्टेशन  मास्टर  तथा क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  a7  YORI

 स्टेंट  स्टेशन  मास्टर  250-380  रुपये  के  वेतन  में  अस्थाई  रूप  से  कार्य  कर  रहे  हैं  तक

 सैनिक  ग्रा घार  पर  चयन  विचाराधीन  ;

 क्या  यह  चयन  पद  शौर  यदि  तो  गत  पांच  वर्षों  में  कोई  चयन  न  किये  जाने  के

 FAT  कारण हैं  ;

 यदि  कोई  चयन  नहीं  किया  गया  तो  कमंचारियों  को  उनकी  अजित  छुट्टी  लेने  की

 अवस्था  में  उनकी  वेतन  वृद्धि  की  तिथि  पीछे  कर  के  दंडित  क्यों  किया  जा  रहा  है  ;

 क्या  यह  वेतन  बृद्धि  को  ग्रस्थायी/स्थायी  रूप  से  रोकने  ate  भारतीय  रेलवे  कमंचारी

 नियम  पुस्तिका  के  नियम  608  का  स्पष्ट  उल्लंघन  जाने  के  बराबर  है  ;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  ale  के  ग्रा देशों  की  अपेक्षा  करने  वाले  झ्र धि कारियों  के  विरुद्ध  रेलवे

 प्रशासन  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  2

 रेलवे  मन्त्री  :  से  :  सुचना  इकट्ठी  की  रही  है  ae  सभा-पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  |

 बम्बई  कौर  मंगलोर  के  बीच  सोधी  रेलगाड़ी

 चलाया  जाना

 6273,  श्री  रोम  प्रकाशन  त्यागी  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  बम्बई  श्र  मंगलौर  के

 बीच  सीधी  रेलगाड़ी  की  व्यवस्था  न  होने  के  कारण  अन्य  क्षेत्रों  की  sat  समस्त  कोंकण  क्षेत्र  पिछड़

 रहा है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई-मंगलौर  रेलवे  लाइन  लाभप्रद  सिद्ध  होगी  ;

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  बम्बई  श्र  मंगलौर  के  बीच  एक  सीधी  लाइन  बिछाने  के

 wet  पर  विचार  करेगी  ;  र

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  :  शरर  :  कोंकण  क्षेत्र  के  रास्ते  झोटा-मैंगलूर

 लाइन  के  लिए  इंजीनियरी  टोह  सर्वेक्षण  के  साथ-साथ  विस्तृत  यातायात  सर्वेक्षण  शुरू  किया  जा  रहा

 है  झर  इसे  यथाशीघ्र  पूरा  किया  जायेगा  |  इन  सर्वेक्षणों  के  पूरा  हो  जाने  और  उनके  परिणाम  ज्ञात

 हो  जाने  के  बाद  ही  इस  परियोजना  पर  चरागे  विचार  किया  जायेगा  |

 Supply  of  Electricity  for  staff  Quarters  at  Dibai  Railway  Station

 (Northern  Railway)

 #6274.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  re-
 fertothe  reply  given  to  unstarred  Question  No.  4128  onthe  16th  December,  1969  regarding
 electricity  for  staff  quarters  at  Dibai  Station  (Northern  Railway)  and  state

 (a)  the  funds  required  for  providing  electricity  connecti  on  to  staff  quarters  of
 Dibai  Railway  Station  on  the  Aligarh-Chandausi  Section  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  large  funds  are  not  required
 Lane ror  ‘this  purpose  but

 the
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 question of  providing  electricity  to  these  quarters  has  been  made  prestige  issue  by  the  local

 high  officials  and  the  paucity  of  funds  is  only  a  pretext  ;  and

 (c)  if  so,  the  time  by  which  it  is  proposed  to  provide  electricity  connections  to  the

 said  quarters  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  and  (b)  About  Rs.9,000  are

 required  for  electrification  of  13  staff  quarters  of  Dibai  Railway  Station  which  are  not  electri-

 fied.  The  funds  required  for  the  electrification  of  quartets  at  Dibai  Station  cannot  be

 viewed  in  isolation.  The  factual  position  is  that  adequate  funds  are  not  available  for  electri-

 fication  of  about  29,000  such  quarters  existing  on  Northern  Railway  alone.  Therefore,  this

 issue  has  not  been  made  a  prestige  issue.

 (c)  Electrification  of  old  quarters  is  being  done  at  an  accelerated  pace  and  itis

 proposed  to  cover  all  existing  unelectrified  quarters  withina  period  of  10  years.  ‘The  staff

 qitartes  at  Dibai  station  will  also  be  electrified  in  due  course.

 त्रिवेदी  इलाहाबाद  में  उत्पादन

 श्री  रासावतार  फार्मा  : 6275,  श्री  बृजराज  सिंह

 श्रीराम  गोपाल  शालवाले  :  श्री  आत्मा  दास  :

 क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ह
 ि

 त्रिवेणी  स्ट्रक्चरल  इलाहाबाद  में  ई०  ग्रो०  टी०  क्रेनों  के  चालू  होने  से  उत्पाद

 में  किस  हद  तक  वृद्धि  हुई  है  ;

 (a)  भारत  से  बाहर  कार्यों  के  लिए  कितने  test  दिये  गये  थे  कौर  उनमें  से  कितने  स्वीकार

 हो  गये  थे  ;  शर

 (7)  त्रिवेणी  स्ट्रक्चरल  इलाहाबाद  द्वारा  भारत  सरकार  से  ग्राम  तक  कितना  ऋण

 लिया  गया  है  2

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चंद्र  :
 चू  कि

 त्रिवेणी  स्ट्रक्चरल  लिमिटेड  इस्पात  के  भारी  ढांचे  बनाने  का  कारखाना  है  ग्रस्त  कारखाने  की

 शाला  में  काम  Fo  त ०  टी०  टर्न  लग  जाने  के  पहचान  ही  शुरू  किया  जा  सकता  है  |

 कमंदाला  में  अतिरिक्त  fo  ग्रो ०  टी ०  HA  लगाते  के  gate  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है

 परन्तु  बृद्धि  की  मात्रा  ठीक-ठीक  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 विदेशी  ग्राहकों  को  दस  सीधी  पेशकारों  की  गई  थीं  |  इनमें  से  कोई  भी  स्वीकार  नहीं  की

 गई  |  कम्पनी  ने  केन्द्रीय  जल  तथा  बिजली  आयोग  को  कम्बोडिया  को  उपहार  कें  रूप  में  हाइड्रॉलिक

 गेटों  की  सप्लाई  के  लिए  भी  पेशकश  की  थी  |  यह  पेशकश  स्वीकार  कर  ली  गई  है  कौर  गेटों  का

 निर्माण  किया  जा  रहा  है  |

 270  लाख  रुपये  |

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  लिमिटेड

 श्री  राम  गोपाल  इलाक़े  :
 6276,  श्री  बुरा  fag  :

 क्या  औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
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 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  लिमिटेड  ने  सरकार  से  श्री  तक  ऋण  के  रूप  में

 कितनी  धनराशि  ली  है  ;  कौर

 उक्त  राशि  में  से  कितनी  राशि  सरकार  को  वापिस  कर  दी  गई  है

 प्रौद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 18,71,00,508  रु०

 11,36,34,961  रु०

 भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  संघ  के  प्रतिनिधियों  के  साथ

 भारत-जर्मन  सहयोग  सम्बन्धी  sal

 6277,  श्री  मुहम्मद  हीरो  :  श्री  गाडिलिंगन  गौड़

 क्या  औद्योगिक  विकास  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  भारत-जमीन  सहयोग  सम्बन्धी  वार्ता  पुरी  हो  गई है
 जो  कि  1970  के

 मदीने  में  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  संघ  प्रतिनिधियों  के  साथ  हुई  थी  ;

 कया  जमनी  को  भारतीय  माल  का  निर्यात  बढ़ाने  में  जो  समस्यायें  हैं  उन
 पर  भी  चर्चा

 हुई  थी  ;  श्र

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  कौर  उक्त  बाता  में  क्या  fra  किये  गये  १

 औद्योगिक  श्रांत  रिक
 व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फजरुद्दीन न

 लो  :

 से  :  भारतीय  विनियोजन  केन्द्र  के  aaa  पर  1970  में  डा०  हमने  जे

 एक्स  की  अध्यक्षता  में  जमन  उद्योगपतियों  तथा  बकरों  के  एक  दिष्टमण्डल  ने  भारत  भ्रमण  किया

 स्थानों  के  श्रमण  तथा  केन्द्रीय  एवं  राज्य  मन्त्रियों
 से

 मिलने  के  अतिरिक्त  शिष्टमण्डल  ने

 भारत  के  उद्योंगों  के  प्रतिनिधियों  से  भी  किया  ।  ऐसा  aaa  जाता  है  कि  भारतीय  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मॉडल  साथंसंघ  से  अपनी  वार्ता  में  दोनों  देशों  के  औद्योगिक  एककों  के  मध्य  उपयोगी

 सहयोग  के  क्षेत्रों  पर  विचार  विमान  किया  गया  था  भारत  में  पश्चिमी  जमनी  के  सहयोग  से

 निर्यातोन्मुख  संयुक्त  उपक्रमों  की  स्थापना  उनके  विस्तार  शौर  भ्रावश्यकता  पर  भी  आंशिक  रूप  से  जोर

 डाला  गया  था  |  जमीन  शिष्ट  मण्डल  तथा  भारतीय  aust  एवं  उद्योग  मण्डल  संघ  के  मध्य  हुई
 वार्ता  एक  छानबीन  सम्बन्धी  थी  कोई  अन्तिम  निरांय  नहीं  लिया  गया  |

 Halt  of  Howrah  Express  and  other  Trains  at  Parasnath
 Station

 6278.  Shri  Onkarlal  Bohra  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  trains  which  halt  at  the  Parasnath  Stationin  Bihar  and  thetime
 of  their  departure  from  Delhi  and  arrival  at  the  Parasnath  Station

 (b)  the  number  of  passengers  which  alight  from  these  trains  at  the  Parasnath  station
 On  an  average  ;

 (८)  whether  it  is  a  fact  that  one  has  to  get  down  at  Parasnath  station  50  as  to
 reach  Madhuban,  2  prominent  place  of  pilgrimage  for  followers  of  the  Jain  religion  ;
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 er ee  eg

 (d)  if  so,  the  reasons  for  h:  a  Iting  such  a Lille  11111 im ted ited  ॥ है  है  | 1६.1.  mh mber  of  trains  at  that  sta-

 tion  and

 (e)  whether  Government  propose  to  halt  the  Howrah  Express  there  during  the

 period  from  December  to  March  every  year  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  anda)  :  (a)  9  Up/10Dn.  Howrah-Dehradun

 Express,  17Up/18Dn  Sealdah-Pathankot  Express,  23UP/24Dn  Patna-Dhanbad-Ranchi  Ex-
 press,  129Up/130Dn  Asansol-Varanasi  Passenger  and  61Up/62Dn  Howrah-Dehiadun

 weekly  Janata  Express  trains  are  scheduled  to  stop  at  Parasnath  station.  None  of  these  trains

 provides  direc  t  service  to  and  from  Delhi.  However,  one  composite  Ist  and  3:dclass  thrcugh
 service  coach  runs  between  New  Delhi  and  Dhanbad  by  85Up/86  Dn  Assam  Mail  connecting
 it  with  17Up/18Dn  Sealdah-Pathankot  Express  providing  stoppage  at  Parasnath.  86Dn  leaves

 Delhiat9,40  hoursand  18Dn.  arrives  at  Parasnath  at8.48  hours.

 (b)  During  the  period  of  3  months  from  January  to  March,  1970  the  number  cf

 passengers  from  Delhi/New  Delhi  to  Parasnath  averaged  7  per  day.

 (c)  Yes.

 (d)  The  existing  services  scheduled  to  stop  at  Parasnath  station  have  been  found

 adequate  consistent  with  the  offering  of  traffic  there.

 (e)  Howrah-Delhi  Expresses  do  not  pass  through  Parasnath  hence  the  questicn  of
 their  stoppage  at  Parasnath  does  not  arise.

 पूर्वोत्तर  रेलवे  सीमा  में  माल  डिब्बों  का  तोड़ा  जाना

 ह 6279,  श्री  बे०  [- / ह  दास चो  धरी  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  पूर्वस्तर  सीमा  रेलवे  के  न्यू  बोंधाई  न्यू  जलपाई

 गुड़ी  कौर  श्रलीपुरद्वार  जिंदान  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  यादों  के  चोरी  तथा  माल  डिब्बों  के  तोड़े
 जाने  को  घटनायें  नियमित  रूप  से  हो  रही  हैं  ;

 पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  में  अलग  अलग  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के  उन  स्टेशनों  कौर

 वार्डों  में  वास्तव  में  कितनी  हानि  हुई  हैं  ;

 रेलवे  सुरक्षा  दल  द्वारा  कितने  व्यक्तियों  को  पकड़ा  बन्दी  बनाया  गया  तथा  कितने

 व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  ;

 यदि  उपयु क्त
 भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ;  शौर

 उन  स्टेशनों  पर  रेलवे  सुरक्षा  दल  बनाये  रखने  के  लिये  वास्तव  में  कितना  व्यय  होता  है

 दौर  स्टेशनों  पर  इस  बल  के  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी हैं  !

 रेलवे  मन्त्री  !  जी  नहीं  ।

 चोरी  कौर  तोड़  फोड़  के  कारण  उन  स्टेशनों  पर  जितनी  रकम  की  हानि  वह  इस

 प्रकार  है

 1966-67  1967-68  1968-69

 रपये  रुपये  रुपये

 871 न्यु  बंगाई  गांव  2,395  460

 चामा ग्राम  275  380 3,107

 769 न्यू  जल पाई  गुड़ी  1,645  1,433

 भ्रलोपुरद्वार  जंक्शन  1;766  2,446  2,480
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 1966-67

 पकड़े  कानूनी  कार्रवाई  जिन  पर  जिन  पर  रेल

 गिरफ्तार  के  लिए  पुलिस  विभागीय  सम्पति

 किये  गये  को  सौपे  गये  कारवाई  की

 व्यक्तियों  की  गयी  नियम  के  घिन

 की  संख्या  की  संध्या  कार्रवाई  की

 गयी  |

 28 न्यू  बंगाई  गांव  28

 चामा ग्राम  16  15  1
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 न्य  Ls ee | TATE rrr ri
 गुड़ी  71

 श्रीरामपुर  दूरभाष  जंक्शन  9  6  3  ह

 1967-68

 58
 न्यू  बंगाई  ty  58

 चामा ग्राम  11  10

 न्यू  जलपाई  गुड़ी  90  78  12

 अलीपुर  प्यार  जंक्शन  9

 1968-69

 3
 न्यु  बंगाई  गांव  17  13

 चामागय्राम  13  10

 33  4
 न्यु  जलपाई  गुड़ी  69  32

 1
 श्रेलीपुर  दद्  जंक्शन  5

 1966  न  -4-1968  से  लागु सम्पति  अवध

 सवाल  नहीं  उठता  |

 threat  के प्रदान  में  उल्लिखित  स्टेशनों  पर  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  तमंचा  रख-रखाव  पर  होने

 बाले  वास्तविक  ad  कौर  उनकी  संख्या  वीरवार  नीचे  दी  गयी  है

 1966-67  1967-68  1968-69

 कुल  खां  रेलवे  कुल at  रेलवे कुल  खच  रेलवे

 सुरक्षा  दल  सुरक्षा  दल  सुरक्षा  दल

 के  के  के  कम

 चोरियों  चारियों  चारियों

 की  संख्या  की  संख्या
 को

 संख्या

 45  50.0  50
 न्यू  बंगाई गांव  79,132  87,632  95,516

 चामा ग्राम  86,724  49
 92,108  52  1,00,068

 53

 133  145  141
 न्यू  जलपाई  गुड़ी  2,30,960  2,58,040  2,65,332

 अलीपुर  दुश्वार  जंक्शन
 1,353,524

 76  1,54,736  86  1,78  ,880  90
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 चोरियों  ate  माल  डिब्बों  के  तोड़ने  के  कारण  माल  को  हानि  तथा  उसके  कारण  भुगतान

 किए  मुआवजे  की  राशि  सोमा

 6280,  श्री  बे०  Fo  दास चौ धरो  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 af  1969-70  में  माल  डिब्बे  तोड़े  जाने  के  कारण  हुई  हानि  के  लिए  पूर्वोत्तर

 सीमा  रेलवे  द्वारा  कुल  कितना  मुग् नाव जा  दिया  कौर

 उपर्युक्त  अवधि  में  उपरोक्त  वस्तु भ्र ों  के  लिए  दिये  गये  मुआवजे  का  व्यौरा  क्या  है  !

 रेलवे  मन्त्री  :  बुक  किये  गये  परेषणों  के  सम्बन्ध  में  माल  खो  कम  पड़

 जाने  श्र  क्षतिग्रस्त  होने  शादी  के  कारण  1969-70  के  पहले  नौ  महीनों  में  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  द्वारा

 क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  कुल  68,27,844  रुपये  का  भुगतान  किया  गया  |

 एक  विवरण  संलग्न है  |

 1-4-1969  से  31-12-1969  तक  को  अवधि  में  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे

 द्वारा  क्षतिपूर्ति  के  दावों  के  भुगतान  का  ब्योरा

 मद  सख्या  विवरण  भुगतान  किये  गये  दावों  की

 संख्या  कौर

 संख्या

 1,851  11
 36.0  330 qt  पैकेजों  के  खो  जाने  के  कालरा  दावों  का  भुगतान

 पैकजों  परेषणों  के  चोरी  हो  जाने  के  कारण  दावों  का

 भुगतान  3  2,122

 गिरी  पूरे  पैकजों/परेषणों  के  के

 कारण  दावों  का  भुगतान  8,344  44,26.853

 से  क्षतिग्रस्त  होने  के  कारण  दावों  का  भुगतान  2,193  9,13,961

 में  विलम्ब  होने  के  कारण  दावों  का  भुगतान  39  47,712

 के  कारण  दावों  का  भुगतान  29  6,543

 के  कारण  दावों  का  भुगतान  56  76,194

 कारणों  के
 फलस्वरूप  दावों

 का  भुगतान  215  2,18,129

 जोड़  12
 730

 88,  27,844

 दूसरा  faare  करने  पर  प्रतिबन्ध

 6281,  sit  बे०  क्०  दासचौधरी :  कया  बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  सभी  मतों  तथा  धर्मों  से  सम्बन्धित  भारतीय  नागरिकों  के  लिए  दूसरा
 विवाह  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  विचार  कर  रही

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  कौर
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  2

 विधि  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  यूनुस  :  नहीं  |

 wea  ही  नहीं  उठता  |

 (a)  देश  के  नागरिकों  के  विभिन्न  वर्गों  के  बीच  इस  विषय  पर  विचारों  में  कोई  एकरूपता

 नहीं 2  |

 चराडीगढ़  विवाद  पर  हुए  दंगों  के  दौरान  रेल  का  बन्द  किया  जाना

 6282.  श्री  बे०  क०  दास चो धरी :  श्री  मुहम्मद  शरीफ  :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जनवरी/फरवरी,  1970  में  चण्डीगढ़  के  हस्तांतरण  के  सम्बन्ध  में  हुये  दंगों  कें

 दौरान  दिल्ली  at  हरियाणा  तथा  पंजाब  के  कई  कस्बों  के  बीच  रेल  सेवायें  स्थगित  की  गई

 और

 कया  रेलवे  सम्पत्ति  को  हानि  पहुंचाने  वाले  व्यक्तियों  की  कोई  गिरफ्तारियां  की  गई  थीं

 कौर  उनके  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  थी  ?

 रेलवे  मंत्री  (sit  :  जी  हां  |

 जिन  व्यक्तियों  ने  रेल  सम्पत्ति  को  हानि  पहुंचायी  थी  उनमें  से  कुछ  को  घटनास्थल  पर

 श्रौर कुछ कुछ  को  बाद  में  भी  गिरफ्तार  किया  गया  ।  अपराधियों  के  विरुद्ध  मामले  दर्ज  किये  गये  हैं

 मुकदमा
 चलाने  के  लिए  उन्हें  अदालत  में  भेजा  जा  रहा  है  |

 Mawana Conversion  of  Meter  Gauge  line  from  Daurala  to

 Into  Broad-Guage

 *6283.  Shri  Mahraj  Singh  Bharati  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state  the  difficulties  being  faced  by  Government  in  converting  the  Daurala-Mawana  metre-
 gauge  linerun  by  the  Daurala  Sugar  Mill  into  broad-guage  lineand  the  time  by  which  the  said
 project  is  expected  to  be  completed  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  Nanda)  :  No  proposal  for  converting  the  Dautala
 Mawana  Tram  Way  line  run  by  Daurala  Sugar  Mill  into  Broad  Gauge  line is  under  considera-
 tion.

 भारतीय  रेलवे  टिकट  निरीक्षक  कर्मचारी  संघ  को  मान्यता

 6284,  श्री  बाल्टियों  चौधरी  :  श्री  af  भाई  ने०  पटेल  +

 at  देवीन्द्र  सिंह  गार्चा  :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  हाल  में  भारतीय  रेलवे  टिकट  निरीक्षक  कर्मचारी  संघ  के  बनाये

 जाने  की  शोर  दिलाया  गया

 क्या  सरकार  ने  इस  संघ  को  मान्यता  प्रदान  कर  दी

 क्या  इस  संघ  ने  अपनी  मानें  सरकार  के  सामने  रखी
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 2.

 (a)  यदि  a  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  कया

 उन  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  १

 रेलवे  मन्त्री  :  यह  मालूम  gare  कि  कुछ  टिकट  जांच  कर्मचारियों  के  एक

 वग  ने  संघ  बनाया  है  कौर  उसका  नाम  भारतीय  रेलवे  टिकट  जांच  कमं  चारी  संघਂ  रखा  है  |

 जी  नहीं  |

 जी  हां  |

 उनकी  मांगे  विभिन्न  सेवा  की  arf  जैसे  चल  टिकट  परीक्षकों  कौर  कंडक्टरों  को  रनिंग

 कमंचारी  के  रूप  में  वर्गीकृत  भ्तिव्यापी  पदकों  को  हटा  कौर  वेतनमानों  में  संशोधन

 ale  के  बारे  में  थे  |

 (5)  ग्रसित  में  इस  कोटि  के  कमंचारियों  की  मांगों  पर  विचार  किया  गया  लेकिन  सरकार

 रनिंग  कमंचारी  के  रूप  में  उनका  वर्गीकरण  करने  के  बारे  में  सहमत  नहीं  हो  सकी  है  कौर

 चारियों  की  wea  कोटियों  पर  इसकी  सम्भावित  प्रतिक्रिया  को  देखते  हुए  किसी  कोटि  के  कर्मचारियों

 के  बेतनमानों  श्र  अन्य  शर्तों  में  बड़े  पैमाने  पर  संशोधन  के  लिये  भी  सरकार  सहमत  नहीं  हो

 सकी है  |

 कोयला  खानों  को  माल  डिब्बों  का  आबंटन

 6285,  श्री  वीरेन्द्र  कुमार  दाह  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  2  1970  के  टाइम्सਂ  में  प्राबलम्स  वेडविल

 कोल माइन्स  इन  दी  ईस्टਂ  शीर्षक  के  grata  छपे  समाचार  की  ate  दिलाया  गया

 कया  पूर्वी  क्षेत्र  को  भाटिया-रानीगंज  कोयला  प्लेटो  की  कोयला  खानों  से  ही  उत्तरी  क्षेत्र

 को  कोयला  सप्लाई  किया  जाता

 क्या  रेलवे  अधिकारियों  ने  पूर्वी  क्षेत्र  को  कोयला  खानों  को  माल डिब्बे  न  देकर  मध्य

 प्रदेश  तथा  झ्रांघ्र  प्रदेश  क्षेत्रों  का  पूर्वी  कोयला  खानों  को  अधिक  माल  डिब्बे  सप्लाई  किये  हैं  जिसके

 परिणामस्वरूप  पूर्वी  क्षेत्र  को  मण्डियों  उन  क्षेत्रों  के  हाथों  में  चली  गई

 क्या  रेलवे  अधिकारियों  ने  यह  तक  दिया  है  कि  भाटिया-रानीगंज  क्षेत्रों  में  श्रमिक

 बड़ी  के  कारण  नियमित  लदान  तथा  खानों  के  मुहानों  पर  पुरे रोक  भरने  के  लिए  स्टाक  की  उपलब्धता

 के  अभाव  के  कारण  उक्त  परिवर्तन  उचित  और

 क्या  सम्पूर्ण  स्थिति  नवीनतम  स्थिति  कीं  व्याख्या  करने  वाला  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 रेलवे  मन्त्री  (sit  :  जी  हां  |

 जी  हां  ।  बंगाल-बिहार  के  कोयला-क्षेत्रों  से  उत्तर  भारत  को  कोयले  के  संचालन  में  जो

 उत्तरोतर  बृद्धि  हुई  वह  इन क्षेत्रों  से  मुगलसराय  से  श्रागे के  लदान के  तुलनात्मक  आंकड़ों से
 प्रकट
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 1967-68  2071  माल डिब्बे  प्रतिदिन

 1968-69  2163  माल डिब्बे  प्रतिदिन

 1969-70  2304  साल डिब्बे  प्रतिदिन

 कोयला-संचालन  के  युक्तिसंगत  स्वरूप  के  ae  प्रदेश  के  सिंगरेनी  कोयला-क्षेत्र

 से  कौर  उसके  साथ  उड़ीसा  के  तालमेल  क्षेत्र  और  महाराष्ट्र  के  चन्दा  क्षेत्र  से  जाने  वाला  कोयला

 समूचे  दक्षिण  की  श्रावस्यकता  पुरी  करता  है  ।  बंगाल-बिहार  क्षेत्रों  से  दक्षिणा  को  बढ़िया  किस्म  का

 कोयला  रेलवे  इंजनों  में  इस्तेमाल  के  लिए  दौर  ऐसे  उद्योगों  के  लिए  भेजने  की  अनुमति  है  जिन्हें  यह

 प्रमाण-पत्र  प्राप्त  है  कि  उन्हें  अपने  बायलरों  के  लिए  केवल  बंगाल-बिहार  के  उपयुक्त  कोयले  की  जरूरत

 है  ।  पूर्वी  चंचल  की  कोयला  खानों  का  नुकसान  करके  श्रान्त  प्रदेश  की  कोयला  खानों  को  श्रमिक

 माल डिब्बे  प्लाट  नहीं  किये  गये  |

 मध्य  प्रदेश  की  कोयला  खानें  इस  समय  पश्चिम  भारत  को  कोयला  सप्लाई  कर  रही  हैं  |

 यद्यपि  हरियाणा  शौर  उत्तर-प्रदेश  के  कुछ  भागों  के  खपत  केन्द्र  मध्य  प्रदेश  के  मध्य  भारत

 कोयला  क्षेत्रों  से  ata  समीप  तथापि  मध्य  भारत  क्षेत्रों  से  उक्त  स्थानों  को  कोयला  भेजने  की

 इजाजत  देना  रेलों  के  लिए  संभव  नहीं  हो  सक  है  क्योंकि  पहले  संचालन  की  समिति  क्षमता  उपलब्ध

 थी  |  इन  क्षेत्रों  को  बंगाल-बिहार  कोयला  क्षेत्रों  से  कोयला  जा  रहा  है  |  कोयले  के  लदान  में  उतरोत्तर

 वृद्धि  होने  के  कारण  बंगाल-बिहार  कोयला  क्षेत्रों  से  उत्तर  भारत  के  माग॑  पर  भारी  दबाव  को  देखते

 हुये  att  पिछली  मन्दी  के  मौसम  में  मध्य  रेलवे  मागं  से  दिल्ली  के  लिए  कुछ  क्षमता  उपलब्ध  हो  जाने

 परीक्षण  के  तौर  नवम्बर  1969  से  मध्य  भारत  कोयला  क्षेत्रों  से  दिल्ली  ak  फिरोज पुर
 क्षेत्रों को  प्रतिदिन  एक  रोक  तक  शुभ  हुए  कोयले  के  संचलन  की  wale  दे  दी  गयी  थी  ।  कभी  तक

 नवम्बर  1969  श्र  मैच  1970  के  बीच  मध्य  प्रदेश  क्षेत्रों
 से

 दिल्ली  कौर  फिरोजपुर  को  केवल  298

 डिब्बे  कोयला  भेजा  गया  है  |  यह  संचलन  पूर्वी  चंचल  को  कोयला  खानों  का  नुकसान  करके  नहीं  किया

 गया  है  जिनके  कोयले  का  संचलन  1969-70  में  पिछले  वर्षों  की  श्रपेक्षा  अधिक  रहा  था  |

 जी  नहीं  ।  मध्य  भारत  कोयला  क्षेत्रों  से  उत्तर  भारत  को  शुभ  हुए  कोयले  का  एक  रोक

 प्रतिदिन  भेजने  की  अनुमति  इसलिए  दी  गयी  थी  ताकि  बंगाल-विहार  के  क्षेत्रों  से  मुगलसराय  से  आगे

 कोयले  के  परिवहन  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  होने  के  पुत्र  रेलवे  कौर  उत्तर  रेलवे  पर  बंगाल  बिहार
 क्षेत्रों  से  उत्तर  भारत  के  मागं  पर  जो  दबाव  पड़  रहा  है  वह  कम  हो  जाए  |

 (F)  संचलन  के  आवश्यक  ass  प्रश्न  के  भाग  और  के  उत्तर  में  दिये  जा  चुके  हैं  ।

 नीति  यह  है  कि  जहां  तक  रेल  क्षमता  को  देखते  हुए  संभव  उपभोक्ताश्नों  को  निकटतम  स्रोत  से

 कोयला  लेने  की  इजाजत  दी  जाये  कौर  एक  ही  किस्म  के  कोयले  का  दुतरफा  संचलन  न  हो  |

 Railways  Accidents  on  Central  Railway  due  to  Mechanical

 Defects

 6286.  Shri  G.  C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  ;

 (a)  the  number  of  Railway  accidents  in  the  Central  Railway  during  the  last  three
 years  ;
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 (b)  the  number  of  accidents  which  occurred  because  of  mechanical  defect  and  care-

 lessness  on  the  part  of  the  employees  ;  and

 (c)  the  extent  of  loss  of  life  and  Government  property  as  a  result  thereof  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  During  the  period  1st  April,  1967
 to  28th  February  1970  there  were  315  train  accidents  in  the  categories  of  collisions,  derail-

 ments,  trains  running  into  road  traffic  at  level  crossings  and  fires  in  trains  on  the  Central  Rail-

 way.

 (b)  Of  these  315  train  accidents,  183  were  attributable  to  the  failure  of  railway
 staff  and 33  to  the  failure  of  mechanical  equipment.

 (c)  In  these  accidents  38  persons  werekilled.  The  cost  of  damage  to  raiiway  pro-
 perty  was  estimated  at  approximately  Rs.47,45,861/-

 Land  Allotted  to  Harijans  in  Madhya  Pradesh

 6287.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Willthe  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  total  acreage  of  land  allotted  to  Harijans  in  Madhya  Pradesh  and  the  acreage
 out  of  that  which  is  being  cultivated  ;  and

 (b)  the  reasons  for  not  allowing  Harijans  to  have  their  due  share  in  the  cultivated
 land  keeping  in  view  their  limited  means  and  capacity  and  the  fact  that  their  rights  as  te-
 nants  of  the  land  under  cultivation  lapse  after  a  specified  period  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Social  Welfare  (Dr.  (Smt.)  Phul-

 renu  Guha)  :  (a)  and  (b)  The  details  are  being  collected  from  the  State  Government

 and  will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha  as  soon  as  available.

 Non-Payment  of  Dues  to  Retrenched  Casual  Labourers

 on  Central  Railways

 #6288.  Shri  G.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleated  to  s.ate

 (a)  the  number  of  casual  labourers  retrenched  on  the  Central  Railway  in
 1968-69  ;

 (b)  the  reasons  for  the  said  re-trenchment  ,

 (c)  the  amount  paid  to  each  labourer  ;

 (d)  whether  itis  a  fact  that  these  labourers  have  represented  that  they  would  not
 accept  the  compensation  until  their  dues  are  also  said 4a  al-

 and
 along  with  the  compensation  ;

 (e)  the  period  from  which  these  arrears  are  due  and  the  reasons  for  their  non-pay-
 ment  ?

 The  Minister  for  \ilways  (Shri  Nanda)  :  (a)  to  (e):  The  information  is  being
 collected  and  will

 be
 laid  on  the  Table  of  the  Sabha.
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 भारत  में  औद्योगिक  विकास  के  बारे  में  पारफिग्सन  का  ame

 6290,  श्री  गाडिलिंगन  गौड़  :  कया  औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा

 काय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विख्यात  राजैति  sain  स्टर  पाकिस्तान  ने  26  1970  को  कलकत्ता  में

 कहा  था  कि  गत  20  वर्षों  में  भारत  की  औद्योगिक  प्रगति  होंग  कांग  अथवा  सिंगापुर  a  देशों  की

 ललना  में  निराशाजनक  तथा  धीमा  रही  हालांकि  उन  देशों  के  संसाधन  भारत  की  तुलना  में  बहुत

 कम  श्र

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ate  औद्योगिक  विकास  की  गति

 को  तेज  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  !

 औद्योगिक  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मन्त्री  फखरूद्दीन  चली

 :  हों  |

 सरकार  की  औद्योगिक  लाइसेन्स  नीति  समय-समय  पर  न  केवल  औद्योगिक  विकास  की

 गति  को  तेज  करने  के  sear  से  ही  अ्रपितु  देश  के  संविधान  में  प्रतिष्ठापित  सिद्धान्तों  at  सरकार

 की  औद्योगिक  नीति  संकल्पों  को  भी  ध्यान  में  रखकर  बनाई  जाती  है  ताकि  ऐसे  सिद्धान्तों  के  दृढ़ता

 खे  पालन  किया  जा  सके  जिससे  आधिक  ate  के  केन्द्रीयकरण  को  रोका  जा  सके  कौर  मध्यम  एवं

 उद्यमियों  को  अवसर  प्राप्त  हो  सके  |

 दिल्ली  से  मद्रास  शौर  दिल्ली  से  बम्बई  तक  राजधानी  एक्सप्रेस

 6291,  श्री  स०  सो ०  बन ी  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  से  मद्रास  ate  दिल्ली  से  बम्बई  तक  राजधानी  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाने  का

 ब्नस्ताव  कौर

 (a)  यदि  तो  ये  गाड़ियां  किस  किस  दिन  को  चलायी  जाया  करेंगी  ?

 रेलवे  मन्त्री  :  केवल  दिल्ली  कौर  बम्बई  के  बीच  राजधानी  एक्सप्रेस  चलाने

 व्ही  व्यावहारिकता  का  पता  लगाने  के  लिए  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 ऐसी  गाड़ियां  चलाना  तकनीकी  अध्ययन  के  परिणाम  पर  निभंर  है  जिसके  बारे  में  art

 कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  |

 ध सेस स  स्टेराडडें  ड्रम  बैरल  मैन्युफैक्चरिंग  बम्बई

 6292,  श्री  स०  मो०  बनों  कया  प्रौद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मंत्री  मैसस  eves  ड्रम  बैरल  एण्ड  मैन्युफेक्चरिंग  बम्बई  के  बारे  में  24  फरवरी

 1970  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  247  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 fae  ड्रम  एण्ड  बैरल  मैन्युफेक्चरिंग  कम्पनी  के  पास  1  1960  श्र  1

 1961  को  तथा  के  लिये  18  गेज  की  इस्पात  चादरों  का  अलग-प्लग

 ध्यारम्भिक  स्टाक  कितना  था  ;
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 क्या  इस  GA  1959  से  1961  में मैससं  टाटा  mize  we  स्टील

 कम्पनी  तथा  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  तथा  इनके  अलावा  भी  पिसी  wea  साधन  से

 धोबी  तथा  के  लिये  18  गेज  की  चादरें  प्राप्त  हुई  थी  ;  कौर

 यदि  तो  ऐसी  प्राप्तियों  का  मास-वार  व्यौरा  कया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फ्रुद्दीन  चली

 :
 जानकारी  प्राप्त  को  जा  रही  है  कौर  वह  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी०  3193/70]

 wea  स्त्रोतों  से  प्राप्ति  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है
 जिसमें

 उक्त  भ्रांति  के  कुछ  महीनों  में  उत्पादकों  से  प्रात  परिमाण  भी  दिखाया  गया  है  |

 सिकन्दरा बाद  बंगलौर  रेलवे  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में  बदला  जाना

 6293,  थी  चलाया  नायक  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सिकन्दरा बाद  से  बंगलौर  तक  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  कोई

 प्रस्ताव है  ;  और

 यदि  तो  इस  काय  को  पुरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा  !

 रेलवे  मंत्री  !  कौर  :.  सिकंदराबाद-बैं गुरु  मीटर  लाइन  खण्ड  को  बड़ी

 लाइन  में  बदलने  का  अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  लेकिन  इसके  एक  भाग  गुन्तकल्लू-बेंगलुरू  मीटर

 लाइन  खण्ड  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  |  इस  समय  रेलवे  बोले

 इस  खण्ड  को  मीटर  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  बदलने  से  सम्बन्धित  सवक्षणों  की  जांच  कर  रहा  है  ।

 यह  उन  खण्डों  में  से  एक  है  जिन्हें  ग्रामान-परिवर्तन  से  सम्बन्धित  रेलों  की  सं दर्शी  योजना  में  शामिल

 किया  गया  इस  योजना  पर  अगले  दस  वर्षों  में  aaa  किया  जाना  है  |  लेकिन  इस  खण्ड  का

 वास्तविक  रामान-परिवर्तन  धन  कीं  उपलब्धता  शौर  इस  बात  पर  निभा  करता  है  कि  इसी  प्रकार  के

 my  प्रस्तावों  की  तुलना  में  इस  प्रस्ताव  को  क्या  म्रग्रता  मिलती  है  |

 aqa  श्रेणी  के  क्यारियों  की  कमर्शियल  क्लर्क  /  टिकट  कलेक्टर  /

 जून  कलक  /  स्टोर  कलक  के  पदों  पर  पदोन्नति

 6294,  श्री  जे०  सो०  बिस्वास  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि ड

 चतुर  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  कमर्शियल  ट्रेन  क्लर्कों  तथा

 स्टोर  क्लर्कों  शादी  के  पदों  पर  पदोन्नत  करने  के  लिए  क्या  aga  निर्धारित  की  गई  हैं

 कया  ऐसी  दत  ब्लाक  आपरेटरों  को  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  के  पदों  पदोन्नत  करने  पर

 भी  लागू  शौर

 यदि  तो  ब्लाक  श्रापरेटरों  को  जिन्होंने  एस०  एस०  एल०  सी०  परीक्षा  पास  नहीं

 की  पदोन्नत  के  क्या  seq  अवसर  उपलब्ध हैं
 !
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 24  1892  (a)  लिखित  उत्तर

 aa

 रेलवे  सन्नी  गुज़ारो  लाल  :  चतुथ  श्रेणी  के  पात्र  कमंचारियों  को  टिकट

 वाणिज्य  oa  erat  शौर  कारकों  की  सत्य  जे  भण्डार  पलकों  ग्राही  के

 पद  पर  पदोन्नत  करने  के  लिए  दिक्षा-सम्बन्धी  कोई .  ग्रहीत  निर्धारित  नहीं  की  गयी है  |  लेकिन

 पदोन्नति  वाले  पदों  के  कर्तव्यों  का  निर्वाह  करने  के  लिए  ऐसे  उम्मीदवारों  से  शिक्षा  और  बुद्धि  के

 जिस  सामान्य  स्तर  की  अपेक्षा  की  जाती  उसका  विनिमय  करने  के  लिए  इस  प्रयोजन  के  लिए

 प्रक्रिया  के  अनुसार  उनका  प्रवीण  किया  जाता  है  ।

 ate  :  चूकि  रेलों  में  ब्लाक  आपरेटरों  की  कोई  कोटि  नहीं  इसलिए  सवाल

 नहीं  उठता  ।

 विकलांग  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 6295,  शी  रा०  क् ०  बिड़ला  :  श्री  बाल्मीकि  चौधरी  :

 श्री  गार्डिलिगन  श्री  देवीन्द्र  fag  पार्चा  :

 श्री  सरित भाई  जे०  पटेल  शी  सुहास

 क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  समय  देश  में  बिलपांक  व्यक्तियों  की  संख्या  अधिक है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  उनकी
 संख्या

 कितनी  है  ;

 कया  उन  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये  प्रशिक्षण  केन्द्र  तथा  वर्कशॉप  खोलने  के  लिये  एक

 निधि  बनाने  के  लिये  कोई  विशेष  उपकरण  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;  wk

 इन  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही

 समाज  कल्याण  राज्य  मन्त्री
 फूलरेशु

 :  तथा  (a)  कोई

 नीय  ait  सामग्री  उपलब्ध  नहीं  यद्यपि  विश्वास  किया  जाता है  कि  देश  में  विकलांग

 व्यक्तियों  की  काफी  संख्या  है  ।

 श्रीमान्  |

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 विकलांग  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  का  प्राथमिक  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  पर
 है

 ।

 भारत  सरकार  निम्नलिखित  प्रमुख  योजनाएं  प्रवर्तित  की  हैं

 (1)  देहरादून  में  नेत्रहीनों  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  केन्द्र  ।

 (2)  हैदराबाद  में  बधिरो ंके  लिए  एक  राष्ट्रीय  केन्द्र  ।

 (3)  नई  दिल्ली में  मंद-गति  बच्चों  के  लिए  एक  ग्राहक  स्कूल  |

 (4)  विकलांग  व्यक्तियों  के लिए  9  विशेष  रोजगार  कार्यालय  |

 (5)  नेत्रहीनों  के  अध्यापकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  4  केन्द्र  ।
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 (6)  बधिर  तथा  अपंग  विद्याथियों  को  साधारण  दिक्षा  तथा  तकनीकी  अथवा

 व्यवसायिक  प्रशिक्षण  के  लिए  छात्रवृत्तियां  प्रदान  करना  |

 (7)  विकलांग  व्यक्तियों  की  प्रशिक्षण  तथा  पुनर्वास  को  बढ़ावा  देने  वाली  स्वयंसेवी

 संस्थानों  तथा  संगठनों  को  विकासात्मक  प्रयोजनों  के  लिए  श्रनुदानें  देना  |

 Retrenchment  of  Class  III  and  class  IV  staff  of  Medical  Department,

 Allahabad  Division  (Northern  Rail  way)

 ¥*6296.  Shri  Shiy  Charan  Lal  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state

 (a)  the  number  of  Class  III  and  Class  IV  Railway  employees  of  the  Medical  De-

 partment  of  the  Allahabad  Division  who  were  retrenched  and  reverted  in  1969

 (b)  the  number  of  those  retrenched  employees  who  had  completed  thtce  years  of  ser-

 vice  of  more  ;  and

 (c)  the  reasons  for  their  retrenchment  >

 The  Minister  for  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  to  (c)  Information  is  being  col-

 lected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Recruitment  of  Scavanging  Staff  at  Certain  stations  of  Allahabad

 Division  (Northern  Railway)

 6297.  Shri  Shiv  Charan  Lal  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  total  number  of  new  Railway  quarters  constructed  after  1967  on  Aligarh,

 Tundla,  Kanpur  and  Allahabad  stations  of  the  Allahabad  Division,  Station-wise

 (b)  whether  scavanging  staff  was  recruited  for  their  newly  constructed  quarters  and

 colonies  ;
 tha

 (c)  if  so,  me  number  of  persons  so  appointed  and

 (d)  if  not,  the  alternative  arrangements  made  therefor

 The  Minister  for  Railways  (Shri  Nanda)  :

 Quarters  constructed  (after  1967)
 (a)  Name  of  the  Station

 after  ist  April,  1967

 भ  ३  ee
 4  units.

 Aligath
 16  units.

 Tundla
 18  units.

 Kanpur
 24  units.

 Allahabad

 (b)  No.

 (c)  Does  not  arise.

 (d)  The  work  is  being  managed  by  the  existing  staff.
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 Confir  matic  Sanitary  Staff  in  Allahabad  Division

 (Northern  Railway)

 #6298.  Shri  Shiv  Charan  Lal  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state

 (a)  the  total  number  of  permanent  posts  of  Sanitary  employees  at  Aligarh,  Tundla,

 Kanpur  and  Allahabad  in  the  Allahabad  Division  of  the  Northern  Railway  ;

 (b)  the  number  of  those  Sanitary  employees  who  have  been  confirmed  ;

 (c)  the  number  of  those  sanitary  employees  of  the  said  place  who  have  rendered
 tive  years of  service  or  more  but  have  not  so  far  been  confirmed  ;  and

 > (d)  the  reasons  for  the  delay  in  declaring  them  permanent

 The  Minister  for  Railways  (Shri  Nanda):  (a)  to  (d)  Information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 शाहदरा-सहारनपुर  लाइन  रेलवे  द्वारा  जीत  लाभ

 6299,  श्री  झदिचन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 at  1968-69  तथा  1969-70  में  इस  रेलवे  द्वारा  कितना  मुनाफा  कमाया

 क्या  यह  बात  सरकार  को  जानकारी  में  भाई  है  कि  यह  रेलवे  क्रम्पनी  इसके  द्वारा

 कमाये  जाने  वाले  बहुत  से  मुनाफे  को  छुपा  लेती  है  ,  कौर

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  है  !

 रेलवे  सन्नी  :  1968-69  में  शाहदरा-सहारनपुर  लाइट  रेलवे  को  3,6*,  163

 रुपये  की  शुद्ध  हानि  हुई  |  1969-70  के  लेखे  अभी  अन्तिम  रूप  से  तैयार  नहीं  किये  गये  हैं  |

 कौर  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 देश  में  natal  की  संख्या

 6300,  श्री  शिव  चंद्र  का  :  कया  बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृषि

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  अनाथों  की  कुल  संख्या  के  बारे  में  कोई  अ्रनुमान  लगाया  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  !

 समाज  कल्याण  राज्य  मन्त्री  फूल रेण  :  श्रीमान  |

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 देश  में  mara  बच्चों  को  रजिस्टर  करने  की  कोई  सामान्य  प्रणाली  नहीं  है  |

 ठाठ  ग्रामर  एसिड  स्टील  कम्पनी  का  ग्रधिग्रहरण

 6301,  श्री  दिव  चन्द्र  भा  :  बया  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरी  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  की  प्रथम  संयुक्त  विधायक  दल  सरकार  ने  ay  1970  में

 केन्द्रीय  सरकार  को  लिखा  था  कि  टोटा  श्रायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  का  तुरन्त  अधिग्रहण

 किया  जाये  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ae  उस  पर  सरकार
 की  प्रतिक्रिया

 है  ;  at

 क्या  इस  के  लिये  सरकार  स्वयं  पहल  करना  चाहती  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरी  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  मुहम्मद  शफी  :

 नही ं|

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 (71)  नहीं  ।

 Plea  for  Management  af  Day ह  इइ  ि blic  Sector  Undertakings  by  Technical  Persons

 instead  of  Politicians  and  Go  vernment है  as द  अ  351  Officials

 6302.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  Shri  Bansh  Narain  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  ,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  attention  has  been  drawn  to  a  press  report  dated  the  2nd

 January,  1970,  which  contained  a  statement  by  the  Industry  Minister  of  Tamil  Nadu,  Shri
 S.  Madhavan,  to  the  effect  that  Government  should  not  be  allowed  to  usurp  all  powers  in  the
 economic  field  in  the  name  of  imposing  restirctions  on  the  monopolists  and  the  vested  in-

 efest,  that  the  entire  economic  power  should  not  be  vested  in  Government  and  that  the
 ह

 politicians  should  not  be  allowed  to  act  as  bosses  and  take  the  places  of  capitalists  ,

 (b)  ifso,  whether  (७0४७ 1111110111  propose  to  replace  all  politicians,  civilofficers,  I1.C.5.

 and  I.A.S.  Officers,  holding  posts  in  public  undertakings,  by  compctent  engineers,  mistries

 and  technicians  and  allow  workers  participation  in  the  management  of  public  sector  under-

 takings  ;  and

 (८)  if  so,  the  time  by  which  8८५1011 1011४  these  lines  is  proposed  to  bestarted  and

 if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company

 Affairs  (Shri  F.  A.  Ahmed)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Government  keeps  in  view  the  suitability  and  professional  competence  of  the

 persons  to  hold  such  appointments.  For  facilitating  sclection  to  such  posts  in  public  Enter-

 prises  as  Full-time  Chairman,  Managing  Director  and  General  Managers  of  Constituent  units,

 the  Bureau  of  Public  Enterprises  maintains  pancls  of  suitable  persons  drawn  up  from  among

 those  serving  in  industry,  Public  Enterprises,  as  well  as  Government  Services,  etc.

 (c)  The  questionof  workers  participationin  the  management  of  public  sector  under-

 takings  is  under  consideration  of  the  Government.



 24  1892  लिखित  उत्तर

 Workers  employed  in  Bhilai  Steel  Plant  on  jobs

 meant  for  Engineers

 6303.  ‘Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi
 Shri  Bansh

 Narain  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Steel  and  Heavy  Engineering  be  pleased to  refer  to  the

 reply  given  to  Unstarre  d  Question  No.  4187  onthe  16th  December,  1969  regarding  loss  in

 Bhilai  Steel  Plant  and  state

 (a)  whether  the  workers  inthe  Bhilai  Stec!  Plant  were  asked  to  accept  the  acting

 position  the  duties  of  which  they  were  not  supposed  to  perform  and  in  turn,  the  engineers  were

 assigned  light  duties  |

 (b)  if  so,  whether  the  reasons  for  this  are  that  engineers  do  not  possess  the  practical

 knowledge  and  can  perform  only  supervisory  duties,  which  are  also  liked  by  them,  and  they

 > shirk  from  manual  wotk

 (c)whether  it  is  a  fact  that  private  factory  owners  cannot  force  the  workers  to

 श work  overtime  under  the  Factories  Act

 (d)  whether  equ!  opportunities  of  promotion  are  available  to  an  engineer,  a

 worker  and  a  mistry  ;  and

 gee as  ociate  the  Civilian  and  I.C.S.  officers  from (e)  whether  it  is  proposed  to  dis-

 the  management  and  to  appoint  in  their  place  person  having  practical  knowledge  in  the

 respective  trade  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Steel  and  Heavy  Engineering

 (Shri  K.  C.  Pant)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  Factories  Act,  1948  provides  for  regulation  of  hours  of  work  and  overtime

 work  of  workers  employed  in  Factories  irrespective  of  their  ownership.

 (d)  Opportunities  for  promotion  are  available  to  all  categories  of  employees  of

 the  H.S.L.  according  to  well  defined  lines  of  promotion.

 (6)  In  persuance  of  the  recommendations  of  Administrative  Reforms  Commis-

 sion,  it  has  been  decided  that  Government  fficers  deputed  to  Public  Enterprises  should

 be  asked  to  exercise  an  OPtion  between  permanent  absorption  in  the  Public  Enterprises  and

 reversion  to  the  parent  cadtes  within  a  prescribed  period.

 Loss  to  Bhilai  Steel  Plant

 6304.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  Shri  Bansh  Narain  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Steel  and  Heavy  Engineering  be  pleased  to  refer to  the

 reply  given  to  Unstarred  Question  No.  4187  onthe  16th  December,  1969  regarding  loss  in
 the  Bhialai  Steel  Plant  and  state  :

 (a)  the  details  of  the  demands  made  by  the  workersin  August,  1969  and  the  reac-
 tion  of  the  management  thereto  and  the  steps  taken  by  the  management  consequent  to
 which  the  situation  became  normal  >

 (b)  whether  Government  propose  to  discontinue  paying  bonus  to  the  Engineers
 month  as  is and  other  employees  getting  more  than  Rs.500  per  MOTT  ds  done Oile  in  the  case  of  the  Cen-

 tral  Secetariat  employees  getting  more  than  Rs.500  permonth  so  that  the  workers  could  be

 paid  good  salary  ;  and
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 ——  Sees

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  ensure  that  the  public  sec-
 tor  industries  compete  with  the  private  sector  industries  fully  and  earn  profits  like  private

 ? industries  after  making  good  their  losses

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Steel  and  Heavy  Engineering  (Shri
 K.  Pant)  :  (a)  The  workers  demanded  withdrawal  of  charge  sheet  issued  to  a  loco  driver,
 thatloco  and  wagon  repair  shop  workers  should  not  be  charge  sheeted,  that  persons  from  out-
 side  should  not  be  employed,  posts  should  be  upgraded  manning  should  be  increased  and
 the  charge  sheets  in  respect  of  workers  who  rcfused  to  work  should  be  withdrawn.  Nego-
 tiations  were  conducted  by  the  Plant  Management  with  the  Trade  Unions  and  with  the
 concerned  agencies  of  the  State  Government.  The  management  were  forced  to  suspend
 9  employees  on  specific  acts  of  misconduct.  The  workers  of  the  Loco  Shed  continued  sit
 down  strike.  Inspite  of  the  appeals  by  the  Management,  the  local  authorities  of  the  State
 Government  and  by  the  Unions,  the  workers  refused  to  resume  work.  The  Management,
 therefore,  was  compelled  to  suspend  33  workers  for  grave  acts  of  misonduct.  Thereafter
 the  situation  improved  and  within  a  few  days  situation  returned  to  normal.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Profitability  is  linked  with  prices  which  again  would  be  based  on  serveral
 considerations.  However,  to  maximise  product  1011.0 52011.0  steps  have  been  taken  including
 better  utilisation  of  existing  capacity  with  the  addition  of  balancing  equipment,  ancillaries
 etc.  adopting  technological  improvements  and  practices  and  above  all  by  trying  to  maintain  cor-
 die |  industrial  relations.

 Setting  up  of  a  halt  station  between  Motipur  and  Kanti  Station

 (North  Eastern  Railway)

 6306.  Shri  K.  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  a  decision  had  been  taken  last  year  for  setting  up  8.0 1811.0 509.0 11011.0  between

 Motipur  and  Kanti  Stations  onthe  Muzaffarpur-Narkatiagang  section  of  the  North  Eastern

 Railway  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  delay  being  caused  ;  and

 (c)  the  time  by  which  the  entire  work  onthe  said  halt  station  is  likely to  be  com-

 pleted  ?

 The  Minister  for  Railway  (Shri  Nanda)  :  (a)  Yes.

 (b)  The  construction  of  the  halt  could  not  be  taken  up  because  the  local  people  re-

 presented  for  change  of  the  site  selected.  'The  representations  have  since  been  considered

 by  the  North  Eastern  Railway  Administration  and  it  has  been  decided  to  provide  the  halt  at

 the  originally  selected  site  near  village  Nariar.

 (c)  The  construction  work  of  the  halt  is  likely  to  be  completed  and  halt  opened  for

 traffic  by  the  end  of  1970.

 Enquiry  into  smuggling  of  two  drums  of  oil  from  Rajnagar  Station

 astern  R 2  ty  च  gq (North  E  lway)

 6307.  Shri  K.  M.  Madhukar  :  Willthe  Minister  of  Railways  be  pleased  10

 state
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 1241 49TH  Febru reviu  1970,  two  drum (a)  whether  it  is  a  fact  that  on  the  ary,  ड  QEUM  s  of  oil,  belonging
 to  CARE  Programme,  were  being  smuggled  out  of  the  Rajnagar  station  of  the  North  Eastern
 Railway  incllusion  with  the  local  Railway  officials  >

 (b)  whether  some  social  workers  found  this  out  and  handed  over  the  drums  10
 the  Government  Railway  Police,  Jaynagar  ;

 (c)  whether  itis  also  a fact  that  efforts  have  beenmade  by  the  Police  and  the  Station

 Master  of  Rajnagar  to  break  the  seal  and  to  change  the  oilcontent  and  that  the  police  has

 been  bribed  to  hush  up  the  case  ;  and

 (d)  whether  Government  propose  to  institute  an  enquiry  into  this  fraud  and  to

 punish  the  officials  responsible  thetefor  and,  if  so,  the  time  by  which  the  said  inqui1y  would
 be  constituted  and,  if  not,  the  reasons  therefoy  ऐ

 The  Minister  for  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  On  13h  _  February,  1970,  two

 drums  containing  oil  were  recovered  from  the  possession  of  one  Radha  Ballabh  of  Rajnagar,
 Police  station  Madhubani,  in  front  of  the  Station  Master’s  office.  A  case  under  section  7  of

 the  Essential  Commodities  Acthas  been  registered  by  Government  Railway  Police,  Darbhan-

 ga.  Superintendent,  Railway  Police,  Muzaffarpur  reported  that,  so  far,  it  1:85  not  come  to

 light  whether  they  were  being  smuggled  in  connivance  with  the  railwaystaff.

 (७)  The  report  was  made  by  one  Shri  Namodhar  Jha,  Secretary  Communist  Party,

 Rajnagar  Block,  who  learnt  about  this  case  from  other  persons.  He  reported  it  first  to  the

 Block  Development  Officer,  Rajnagar  who  instructed  Sub-Inspector  Civil  Police,  Rajnagar
 to  take  action.  Sub-Inspector  Police,  Rajnagar  seized  the  drums  and  arrested  the  accused

 and  forwarded  the  case  to  Government  Railway  Police,  Darbhanga,  where  a  case  was  regis-
 tered  vide  crime  No.  6  dated  14th  February,  1970  under  section  7,  Essential

 Act.

 (c)  As  regards  efforts  to  break  the  seal  and  change  oil  contents  by  the  Police  and  the
 Station  Master,  the  matter  is  still  under  enquiry  by  the  Govenment  Railway  Police.

 Superintendent,  Railway  Police,  Muzaffarpur  has  reported  that  it  is  not  a  fact  that

 Police  had  been  bribed  to  hush  up  the  case.

 (d)  Investigation  into  the  case  is  being  conducted  by  Sub-Inspector,  Government

 Railway  Police,  supervised  by  the  Inspector,  Government  Railway  Police  and  Superinten-

 dent,  Railway  Police,  Muzaffarpur,  who  has  beenaskedto  finalisethe  investigation,  in  this

 case,  as  early  as  possible.

 Deletion  of  Dhangar  (Khatik)  Caste  from  the  list  of  Scheduled  Castes

 Shri.  Onkarlal  Berwa  : 6308.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale

 Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be  pleased  to  state

 (a)  whether  itis  a  fact  that  Government  have  decided  to  delete  the  Dhangar(Khatik)
 caste  from  the  list  of  Scheduled  Castes

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  concessions  used  to  be  given  to  this  caste  for  its

 being  included  in  the  said  list,  have  also  been  withdrawn  ;  and

 (c)  if  so,the  reasons  for  deleting  the  said  caste  from  the  list  of  Scheduled  Castes  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Social  Welfare  (Dr.  (Smt.)  Phul-
 renu  Guha)  :  (a)  ८1051 0115  inor  exclusion  from  the  lists  of  Scheduled  Castes  canbe  made
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 rT  egislation SOE  sorallorn.  A  bill  for  the  amendment  of  the  lists  of  Scheduled  Castes only  by  Parliamentary
 and  Scheduled  T'cibes  is  at  present  before  Parliament.

 the  concessions  admissible  to  the  Scheduled  Castes  until  the  lists  are  revised  by  Parliament.
 (b)  Membe!s  of  the  communities  listed  in  the  Presidential  Orders  will  be  entitled  to

 (c)  Does  not  arise.

 चोफ  बीकानेर  द्वारा  सरकारी  शक्ति  का

 दुरुपयोग  किये  जाने  के  बारे  में  शिकायत

 #6309.  att  श्ञारदा  नन्द  :  क्या  रेलवे  मंत्री  चीफ  बीकानेर  द्वारा

 सरकारी  शक्ति  का  दुरूपयोग  किये  जाने  के  बारे  में  शिकायत  करने  के  बारे  में  17  1970  के

 म्रतारांकित  प्रइन  संख्या  3367  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जांच  कायंवाही  सिंकता  विभाग  के  माध्यम  से  चीफ  बीकानेर  उत्तर

 डिवीजन  के  विरुद्ध  जांच  की  जा  रही  है  ;

 क्या  जिसके  विरुद्ध  जांच  की  जा  रही  है  उस  अधिकारी  की  परिस्थिति  तथा  उसके

 प्रभाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  उसे  निलम्बित  करने  झथवा  वहां  से  उसका

 स्थानान्तरण  करने  का  है  ताकि  जांच  शीघ्रता  से  तथा  न्यायपूर्ण  ढंग  से  की  जा  सके  ;  कौर

 यदि  तो  कब  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  !

 रेलवे  मंत्री  :  हां  |

 तथा  :  जांच  कार्यवाही  प्रायः  पूर्ण  हो  चुको  है  शौर  इस  स्थिति  में  चीफ

 बीकानेर  द्वारा  रिकार्डों  में  गड़बड़ी  करने  या  गवाहों  को  प्रभावित  करने  अथवा

 उनके  स्थान्तरण  या  निलम्बन  का  प्रदान  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 विदेशों  पर्यटकों  को  स्टेशनों  पर  सुविधा  देने  की  समस्या  को

 हल  करने  के  लिए  बिशेष  विंग

 6310,  श्री  मंगलाधुमाइम  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विदेशी  पर्यटकों  के  लिए  रेलवे  सुविधाओं  तथा  मुख्य  स्टेशनों  पर  जहां  कि  fae

 पयंटक  बहुधा  जाते  अन्य  रेलवे  सुविधाओं  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  रेलवे  बोर्डे  में  एक

 विंग  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  काय  के  लिए  एक  विभाग  बनाने  का  प्रस्ताव  कर

 रही  है  |

 रेलवे  मन्त्री  :  जिन  गलियों  श्र  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  विदेशी  पेंट

 आमतौर  पर  प्राते  जाते  हैं  वहां  उनके  लिये  भ्रपेक्षित  रेलवे  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  से  सम्बन्धित

 सदस्यों  को  हल  करने  के  लिए  रेलवे  बोड़  में  समुचित  व्यवस्था  की  गयी  है  |

 भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता  |
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 -  नमन  a  जि

 श्रीराम  में  पेपर  मिल

 6311.  श्री  रा०  बरुआ  कया  प्रौद्योगिक  श्रात्तरिक  व्यापार  समवाय-काय

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  छोटा  पेपर  मिल  स्थापित  करने  के  बारे  में  श्रीराम  सरकार

 प्रस्ताव  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  अनुमति  दे  दी  है  ;

 क्या  यह  मिल  ग्वालपाड़ा  जिले  में  स्थापित  को  जायेगी  ताकि  राज्य  में  नये  उद्योगों  के

 [  में  क्षेत्रीय  झ्र सन्तुलन  कुछ  सोमा  तक  दूर  किया  जा  सके  ;  we

 कया  भ्राता  राज्य  के  पहले  प्रस्ताव  के  कारण  डीलਂ  के  बारे  में  प्रधान  मंत्री

 घोषणा  में  इसे  शामिल  किये  जाने  के  बावज़ूद  इस  प्रस्तावित  पेपर  मिल  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  में

 पित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ?

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-किये  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 :  उद्योग  तथा  1951  के  शझन्तगंत  पेपर  मिल  स्थापित

 ने  के  लिए  श्रीराम  सरकार  की  ae  से  एक  औपचारिक  mae  पत्र  खाने  की  at  प्रतीक्षा

 |  फिर  भी  उन्होंने  विदेशी  सहयोग  के  कुछ  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  जो  विचाराधीन  हैं  |

 wit  तक  इस  मिल  के  स्थापित  करने  के  लिए  स्थान  का  निश्चित  निर्णय  नहीं  किया

 पा है  फिर  भी  ऐसा  संकेत  है  कि  यह  श्रीराम  के  पश्चिमी  भाग  के  किसी  पिछड़े  जिले  में  स्थापित

 या  जायगा  |

 नहीं  ।

 भारतीय  रेलवे  द्वारा  यवतमाल  तथा  मुरतियाजपुर  रेलवे  की

 छोटी  लाइन  को  अधिकार  में  लेना

 6312,  श्री  देवराज  पाटिल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  यवतमाल  तथा  मुरतियाजपुर  के  बीच  चलने  वाली  रेलगाड़ियों

 ।  डिब्बे  बहुत  बुरी  हालत  में  हैं  तथा  रोशनी  ste  यात्रियों
 की  सुरक्षा  के  प्रबन्ध  quate  हैं  तथा

 लवे  पटरी  सुरक्षित  नहीं  है  ।

 यदि  तो  इस  विशेष  रेलवे  लाइन  को  विदेशी  कम्पनी  के  बाद  विभिन्न  भारतीय

 कम्पनियों  को  सौंपे  जाने  के  क्या  कारण  जब  कि  इस  बीच  लगभग  सब  रेलवे  लाइनों  का

 ष्ट्रीयकरण  किया  जा  चुका  है  |

 क्या
 सरकार  का

 विचार
 जन  हित

 में  इस  रेलवे  लाइन
 को  अपने  नियंत्रण  में

 लेने

 और  ।

 यदि  तो  इस  लाइन  को  कब  तक  सरकार  दारा  अपने  नियंत्रण  में  लिये  जाने

 सम्भावना है  ?
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 रेलवे  मंत्री  :  सरकार  को  इस  प्रकार  को  किसी  विशिष्ट  शिकायत  की

 जानकारी  नहीं  है  ।  लेकिन  यह  उल्लेखनीय  है  कि  गाड़ियों  के  निरापद  चालन  के  लिये  जो  मानक

 निर्धारित  उनका  पालन  सुनिश्चित  करने  के  रेल  संरक्षा  के  age  इसी  प्रकार

 की  भ्रमण  प्राइवेट  रेलों  के  सेन्ट्रल  प्राविधिक  लाइट  रेलवे  नाम  की  छोटी  लाइन  की  इस

 रेलवे  का  भी  झा वधिक  निरीक्षण  करते  हैं  ।  रेल  संरक्षा  के  age  आयुक्त  से  इस  maa  की

 कोई  प्रतिकूल  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  कि  इस  रेलवे  की  स्थिति  at  इसके  किसी  चल  स्टाक  का

 इस्तेमाल  यात्री  जनता  के  लिए  खतरनाक  है  |

 नीति  के  रूप  में  सरकार  तब  तक  प्राइवेट  रेलों  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  करती  ज

 तक  सभी  सम्बद्ध  पतलूनों  को  जांच  करने  से  यह  मालुम  न  हो  जाये  कि  राष्ट्रीयकरण  स्पष्ट  रूप  से

 जनहित  में  होगा  ।  नियमित  सम यान् तरों  पर  इस  बात  की  समीक्षा  करने  का  अवसर  सरकार  को

 मिलता  जब  मालिकों  के  साथ  गये  करार  को  शर्तों  के  किसी  प्राइवेट  रेलवे  को

 झपने  हाथ  में  लेने  का  विकल्प  उसे  प्राप्त  होता  है  |

 सेन्ट्रल  प्राविधिक  लाइट  रेलवे  को  खरीदने  का  पिछला  विकल्प  31-3-1967  को

 मिला  था  जब  इसे  न  खरीदने  का  विनिश्चय  किया  गया  |  अगला  विकल्प  31-3-77  को  मिलेगा  |

 उस  समय  सभो  सम्बद्ध  पुत्रों  को  ध्यान  में  रखते  इस  प्रदान  पर  फिर  विचार  किया  जायेगा  |

 फिलहाल  इस  रेलवे  को  भ्र पने  हाथ  में  लेने  का  सरकार  का  ब्रिटिश  नहीं  है  |

 Demand  for  declaring  Tyres  and  Tubes  for  Bullock  Carts  as

 Essential  Commodities

 6313.  Shri  Deorao  Patil  :  Will  the  Minister  of  Industrial  Development,
 Internal  Trade  and  Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  State  Governments  have  demanded  that  the  tyres  and  tubes  for

 bullock-carts  should  be  declared  as  essntial  commodities  >

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  the  Central  Government  in  this  regard  ;  and

 (c)  the  objection  of  the  Central  Governmert  to  the  demand  that  the  State  Govern-
 ments  should  have  control  over  the  distribution  of  such  tyres  and  tubes  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development,  Internal  Trade  and  Company
 Affairs  (Shri  F.  A.  Ahmed)  :  (a)  and  (b)  Tyresand  Tubes  of  Animal  Drawn  Vehicles
 have  been  declared  as  an  Essential  Commodity  on  13th  February,  1970.

 (c)  Powers  have  already  been  delegated  to  the  State  Governments.

 stating  क्षेत्रों  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  स्थापित  करने  में  कठिनाइयां

 6314,  श्री  रामावतार  वर्मा  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समझा

 कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  जो  लोग  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  स्थापित  करना  चाहते  हैं

 उनको  औद्योगिक  प्लाटों  की  कीमतें  aga  ऊंची  होने  के  कारण  देश  में  विभिन्न  राज्यों  में  औद्योगिक

 क्षेत्रों  में  भूमि  प्राप्त  करने  में  बड़ी  कठिनाई  होती
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 क्या  सरकार  को  यह  भी  पता  है  कि  यहां  तक  कि  जब  कोई  व्यक्ति  फैक्टरी  शेड  किराये

 पर  लेना  चाहता  है  तो  किराया  इतना  अधिक  है  कि  छोटे  उद्योगपति  उसे  देने  में  समय  नहीं  site

 यदि  तो  छोटे  उद्योगपतियों  को  सस्ती  दर  पर  तथा  आसान  किस्तों  पर  प्लाट  देने  के

 लिए  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  उनके  लिए  कुछ  प्लाट  नियत  करके  उन्हें  राहत  देने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 कायंवाही  करने  का  विचार  है  2

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  चली  :

 से  :  सरकार  को  यह  भली  भांति  ज्ञात  है  कि  शहरी  क्षेत्रों  में  नये  उद्योगों  की  स्थापना  के

 लिये  लघु  उद्योग  पतियों  को  उपयुक्त  मुल्लों  पर  जमीन  प्राप्त  करने  में  प्रायः  बड़ी  कठिनाई  होती  है  ।

 इसी  कारण  सरकार  ने  आद्योगिक  प्लाट  बस्ती  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किया  था  जिसके  द्वारा  सरकारी  कभी

 कररा  उपयुक्त  प्लाट  अभिग्रहण  करते  उनका  विकास  करते
 है

 तथा  उपयुक्त  दरों  पर  उन्हें  लघु  उद्योग

 पतियों  को  उपलब्ध  करते  हैं  ।  कुछ  क्षेत्रों  में  सरकार  ने  भो  औद्योगिक  शेडों  का  निर्माण  कार्य  हाथ  में

 लिया  था  जो  किराये  के  आधार  पर  उपलब्ध  कराये  गये  थे  तथा  कुछ  राज्यों  में  किरायाखरीद  के

 आघार  पर  किरायेदार-उद्योगपतियों  को  हस्तांतरित  किये  जा  रहे  हैं  |  wa  तक  विभिन्न  राज्यों  में  102

 औद्योगिक  क्षेत्रों  में  6,530  विकसित  प्लाट  जा  चुका  है  ate  साथ  ही  औद्योगिक  बस्तियों  में

 8,600  पेड़ों  का  निर्माण  किया  गया  है  !

 सरकार  समिति  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अभी  उस  स्तर  को  समस्या  नहीं  है  |

 जीवन  बीमा  निगम  के  एक  भूतपूर्व  near  (et
 '

 ऐतराज  लिमिटेड  में

 निदेशक  के  रुप  में  नियुक्त

 6316,  श्री  रामावतार  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय

 काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्री  एम ०  कार  fas  को  जो  झ्र भी  हाल  में  जीवन  बीमा  निगम  के

 अध्यक्ष  के  रूप  में  सेवा  निवृत्त  हुये  है  बहुत  ऊंचे  वेतन  पर  वोल्टाज  लिमिटेड  में  निदेशक  नियुक्त  किया

 गया  कौर

 पिछले  तीन  वर्षों  में  जीवन  बीमा  निगम  ने  वोल्टाज  लिमिटेड  में  कितनी  पूजी

 लगाई  है  ।

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय  मंत्री  (st  फखरुद्दीन  चली  :

 वोल्टास  लिमिटेड  अपनी  26  1970  को  हुई  वार्षिक  साधारण  बैठक  केन्द्रीय  सर

 कार  के  भ्रनुमोदन  को  दत  श्री  एम  ०  कार  Fas  26  1970  से  पांच  वर्ष  की  अवधि

 के  कम्पनी  के  कार्यकारी  उपाध्यक्ष  के  पदनाम  से
 प्रबन्ध  निदेशक  के  पद  की  7,000  रु०

 के  मासिक  वेतन  तथा  कुछ  परि लब्धियों  कम्पनी  के  शुद्ध  लाभ  के/प्रतिदात  कमीशन

 मोहन  के  लिये  एक  संकल्प  पारित  किया  है  |  कम्पनी  ने  कम्पनी  अधिनियम  की  घारा  26%/309/198

 (1)  के  इस  नियुक्ति  के  लिये  कम्पनी  विधि  ats  के  एक  प्रर्थना-पत्र  दिया  है  |

 कम्पनी  के  प्रर्थना-पत्र  पर  कम्पनी  विधि  बोर्ड  द्वारा  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जा

 रहा
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 जोवन  बीमा  निगम  गत  तीन  वर्षों  के  वोल्टास  लिमिटेड  में  किये  गये

 नियोजन  निम्न  प्रकार  है  :

 aq
 समाप्ति  ऋण-पत्र  इक्विटी  हिस्से  a

 अंकित  मूल्य
 मुल्य  पुस्त  मूल्य  अंकित  मूल्य  पुस्त

 मुल्य
 कत  मुल्य

 पुस्त पुस्त  मूल्य

 Bo  रु०  रु०  रु०  रु०  Bo

 31-3-67  2000  000  19,60,000  *15,75,700  21,070  35  75,700  19,81,070

 31-3-68  7,000  15,246  7,000  15,246

 31-3-69  8,000  7,695  5  11.0  043  13,000  18,738
 ee

 *
 इनमें  100  रु०  ay  at  के  पूर्ण  प्रदत्त  15,657  लाभांश  हिस्से  भी  सम्मिलित  जिनके

 लिये  उसी  प्रकार  का  पुस्त  मूल्य  नहीं  है  ।

 mate  पेपर  को  पुनः  चालु  करना

 6317,  श्री  भोगेन्द्र  का
 :

 क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य

 मन्त्री  ग्राहक  पेपर  दरभंगा  के  चालु  करने  के  बारे  में  17  मान  1970  के  अतारांकित

 yet  सर्प  3343  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  विहार  तथा  शझा साम  सरकारों  के  सहयोग  से  भ्रश्नोक  पेपर  मिल्स  दर

 भंगा  को  पुनः  चालू  करने  सम्बन्धी  प्रस्तावित  योजना  में  लुगदी  तथा  कागज  की  सभी  महीनों  का

 में पूर्ण  स्थानान्तरण  करने  कौर  विंमान  स्थान  पर  आयात  करके  एक  नई  दिन  तीस

 मशीन  स्थापित  करने  के  बारे  में  उपबन्ध  किया  गया  है

 क्या  दरभंगा  के  लोग  इन  महीनों  के  स्थानान्तरण  का  विरोध  करने  पर  तुले  हुये

 यदि  तो  विंमान  स्थान  पर  स्थित  मिल  को  चालू  करने  के  लिये  क्या  कायंवाही

 की  जी  रही

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय  कार्य  मंत्री  फजरुद्दीन  चली

 :
 असाम  सरकार  से  प्राप्त  warty  पेपर  मिल्स  के  पुनः  स्थापन  की  प्रस्तावित  योजना  के

 भ्रन्तगंत  दरभंगा  में  लगी  बहुत  सी  मशीनों  को  श्रीराम  स्थानान्तरित  करना  होगा  श्र  दरभंगा  में

 नये  कागज  कारखाने  के  लिये  नई  मशीनों  को  लगाने  की  व्यवस्था है  ale  नये  कारखाने  को  लुगदी

 श्रीराम  से  प्राप्त  होगी  |

 तथा  :  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  शरीर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी यिंग  ।

 समस्तीपुर  डिवीजन  में  शक  खलासी  शादी  की  गलत

 बोलता  निर्धारित  करना

 6318,  श्री  भोगेन्द्र  का
 :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  समस्तीपुर  डिवीजन  में  1  1969  को  एक

 वरीयता  सूची  (  प्रकाशित  की  गई  थी  जिसमें  खलासी  तथा  वी ०  ए०  खलासी  जिन्होंने

 इंजिन  क्लीनर  वर्ग  के  लिये  विकल्प  दिया  की  वरीयता  रेलवे  सेवा  में  उनकी  नियुक्ति  की  तारीख

 से  निर्धारित  की  गई  है  जिससे  विभिन्न  पाठ्यक्रम  तथा  स्टैंडर्ड  के श्राधार  पर  इंजन  क्लीनर  के  लिये

 औपचारिक  रूप  से  चुने  गये  व्यक्तियों  को  हानि  हुई

 बया  उक्त  रादेश  के  बदलने  के  बारे  में  बड़ी  मांग  की  जा  रही  है  are  यदि  तो  कया

 उस  पर  पुनर्विचार  करने  का  प्रस्ताव  रोक

 यदि  उस  पर  पुर्नविचार  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  !

 रेलवे  मंत्री  :  से  :  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  शौर  सभा-पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  |

 एलिया  पेरूमल  समिति  से  सम्बन्धित  दस्तावेज  नष्ट  करने  का

 कथित  समाचार

 6319,  श्री  सूरज  भान  :  क्या  विधि  तथा  समाज  किनारा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  समाज  कल्याण  विभाग  के  भ्रधघीन  पिछड़े  वर्गों  सम्बन्धी  महानिदेशक

 के  कार्यालय  में  अस्पृश्यता  wife  सम्बन्धी  एलिया  पेरूमल  समिति  से  सम्बन्धित  कुछ  दस्तावेज  जानबूझ

 कर  नष्ट  कर  दिये  गये

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  नष्ट  किये  गये  उपयु क्त  दस्तावेजों  में  महानिदेशक  के  पास  काय

 करने  वाले  एक  स्टेनोग्राफर  की  शाट  हैण्ड  की  कापी  भी  थी  जिसमें  उपयु क्त  अधिकारी  का  डिप्रेशन

 भो  था  जिसमें  समिति  के  प्रतिवेदन  में  श्री  कार  भ्रच्युतन  के  नाम  से  पूरा  नियत  टिप्पण  लिखा

 गया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उपयु क्त
 कामों  तथा  aa  दस्तावेजों  को  faery  रुप  से  सुरक्षित

 रखने  के  लिये  कहा  गया  यदि  तो  किसने  कहा  था  ate

 उल्लिखित  दस्तावेजों  को  नष्ट  किये  जाने  के  क्या  कालरा  कौर

 इस  ara  के  लिये  जिम्मेदार  व्यक्ति  का  नाम  तथा  पदनाम  क्या  है  कौर  उसके  विरुद्ध

 कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 समाज  फल् यारा  राज्य  मंत्री  फूल रेणु  ।  नहीं  |

 नहीं  |

 तथा  :  माननीय  सदस्य  ने  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों

 के  कल्याण  से  सम्बद्ध  संसदीय  समिति  के  अध्यक्ष  लिखा  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  एलिया

 पेरूमल  रिपोर्ट  के  सभी  दस्तावेजों  को  सुरक्षित  रखा  सभी  उपलब्ध  दस्तावेजों  को  सुरक्षित  रखा

 जा  रहा  है  |  निर्देशित  शाट  हैंड  नोट  gat  मांग  प्राप्त  होने  से  पूर्व  सामान्य  अवधि  में

 नष्ट  कर  दिया  गया  था  |
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 उत्तर  रेलवे  के  दिल्ली  Aa  में  नियो  जित  नीति  मजदूरों  को  मजदूरी

 सहित  श्रवकादा

 6320,  श्री  सूरज  भान  :  क्या  रेलवे  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  रेलवे  में  दिल्ली  क्षेत्र  में  नियोजित  नैमित्तिक  मजदूरों  को  अवकाश  की  alae

 में  मजदूर  दी  जाती  है  जब  कि  दिल्ली  क्षेत्र  से  बाहर  ऐसे  लोगों  को  वेत  न  सित Ng हत  अवकाश

 जाता  है

 क्या  इस  भेद-भाव  को  दूर  करने  के  बारे  में  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  प्रस्ताव

 ग्रोवर

 यदि  तो  इसके  क्या  कालरा  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  :  से  (7  :  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  |

 Payment  of  Provident  Fund  and  Family  Pension  to  Families  of  Deceased  class

 IV  Employees  of  Railway  Hospital,  Bhatinda  (Northern  Railway)

 #6321.  Shri  Nihal  Singh  Will  the  Min'ster  of  Rail  ways  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Class  ४  employees  of  the  Railway  Hospital,  Bhatinda  (Northern
 Railway),  who  died  during  the  period  1964  to1968  and  the  number  out  of  them  of  those
 whose  dependents  were  sanctioned  family  pension  and  paid  provident  fund  and  the  number  of
 those  who  were  not  sanctioned  any  family  pension  ;

 (b)  the  action  being  taken  by  Government  to  sanction  family  pension  to  the  families
 of  all  the  said  deceased  employees  and  the  reasons  for  the  delay  in  this  regard  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  setupasepatate  pension  department  to  ensure
 thatthe  dependents  oftheemployees  who  died  while  serving  and  those  who  retire  get  pension
 expeditiously  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  Nanda)  (a),  (b)&  (c)  Information  is  being
 collected  and  will  be  placed  on  the  table  of  the  Sabha

 उत्तर  ania  में  कागज  मिल

 6322,  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  औद्योगिक  श्रान्त  रिक  च्य,पार  तथा  समवाय-कार्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (®)  कया  उत्तर  बंगाल  में  शीघ्र  कागज  मिल  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  योजना  जहां
 कच्चा  माल  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  हैं

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  कौर  काय॑  किस  तारीख  को  आरम्भ  तथा  पूर्ण

 होगा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा हैं

 8  oO



 लिखित  उत्तर 14  1970

 प्रौद्योगिक  क्लास  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-कायम  मंत्री  फखरुद्दीन  चली

 :  नहीं  |

 प्रश्न  हो  नहीं  उठते  |

 Firing  on  a  Violent  mob  of  Wagon  Breakers  at  Dum  Dum  Railway

 Station

 6223.  ShriRameshChandraVyas  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased

 to  state

 (a)  whether  it  isafact  that  the  Police  had  te  openfire  ona  violent  crowd  of  wagon-

 breakers  at  Dum  Dum  Railway  station  areaon  the  20th  March,1970  ड

 (0)  if  so,  the  number  of  persons  killed  and  of  those  injured  in  the  said  incident  ;

 (c)  whether  some  persons  have  been  arrested  in  this  regard  ;  and

 (d)  if  so,  whether  the  arrested  persons  belong  to  some  political  party  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  G.  L.  Nanda)  :  (a)  Yes.

 (b)  One  criminal  received  a  bullet  injury  and  he  later  succumbed  to  it.  No  one  else

 is  reported  to  have  received  any  injury.

 (c)  Yes,  two  miscreants  were  arrested.

 (d)  Not  known.

 तृतीय  श्रेणी  के  कमंचारियों  के  पदोन्नति  कोटे  की  प्रति दा तता

 6324,  sit  चन्द्रिका  क्या  रैली  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 7  1969  को  कि  भूतपूर्व  रेलवे  मंत्री  द्वारा  घोषणा  की  गई  क्या

 उनका  मंत्रालय  तृतीय  श्रेणी  कलक  कमंचारियों  को  पदोन्नति  कोटे  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  किसी

 निश्चित  निर्णय  पर  पहुँचा  कौर

 यदि  तो  वर्धित  प्रतिशतता  कितनी  है  कौर  इसे  कार्यान्वित  करने  में  कितना  समय

 लगेगा  ?

 रेलवे  मंत्री  गुलजारी  लाल  :  ate  :  रेलों  पर  जो  श्रसजपत्रित

 चारी  दो  या  इससे  अ्रधिक  वर्षों  से  at  वेतनमान  के  अधिकतम  पर  रुके  हुए  हैं  या  रुके  रहेंगे  उन्हें

 |]  asi ad
 वेतन  के  रूप  में  राहत  दिये  जाने  के  श्रीदेवी  जारी कर  दिये  गये  इस  तथ्य  को  देखते  हुए

 कि  सरकार  ने  एक  नया  वेतन  झ्रायोग  स्थापित  करने  की  पहले  ही  घोषणा  कर  दी
 ससहाय

 सरकार  इस  मामले  में  कौर  कोई  कारवाई  करने  का  विचार  नहीं  रखती  |

 Laying  of  Railway  Line  from  Udhna  to  Bhugdala  Port

 (Gujarat  State)

 #6325.  Shri  Chandrika  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  a  survey  has  been  carried  out  for  laying  a  Railway  line  from  Udhna
 to  Bhugdala  Port  in  Surat  in  Gujarat  State  ;  and
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 D  a4.
 (b)  if  so,  the  time by  which  the  anail Railway नौ 7  line  is  likely  to  be  laid  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  and  (b)  No  surveys  were  carried

 outfor  this  rail  link  in  the  past.  Howerver,  atrafficappreciationfor  a  new  line  from  Udhana

 to  Magdalla  Port  is  being  taken  up.  Further  consideration  to  the  project  will  be  given  after

 the  results  of  the  traffic  appreciation  become  known.

 स्टेनोग्राफर ों  तथा  टाइपिस्ट ों  के  लिये  प्रोत्साहन  योजना  तर  टेलीफोन/टेली-

 कम्प्यूटर  आपरेटरों  को  विशेष  वेतन

 6326,  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  क्या  रेलवे  मंत्री  स्टेनोग्राफर ों  तथा  टाइपिस्ट ों  के  लिये  प्रोत्साहन

 योजना  र  टेली  फोन/टिली  प्रि्टर/कम्प्यूटर  आपरेटर  को  विशेष  वेतन  के  बारे  में  16  1969

 के  ग्र तारांकित  set  संख्या  4058  तथा  4059  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  जहां  तक  टाइपिस्ट  को  डी०  ए०  कार  तथा  दुर्घटना  जांच  के

 मामलों  में  विभागीय  अधिकारियों  के  साथ  जाना  पड़ता  है  att  जहां  उन्हें  चलती  गाड़ियों  में

 रियों  के  सैलूनों  में  रात  तक  काम  करना  पड़ता  उसका  का  काम  बहुत  मेहनत

 का

 क्या  यह  सच  है  कि  टाइपिस्ट  को  पाण्डुलिपि  से  टाइप  करना  पड़ता  है  जिन्हें  लिखाई

 साफ  न  होने  के  कारण  अधिकतर  मामलों  में  पढ़ना  बड़ा  मुश्किल  होता  है  ale  उनमें  स्पेलिंग ों  की

 गलती  रहती  है  और  ऐसा  समीक्षा  जाता  है  कि  टाइपिस्ट  ऐसे  सभी  पत्रों  को  ठीक-ठीक  टाइप

 करेगा  ;

 यदि  तो  टाइपिस्ट ों  को  उसी  अधार  पर  जिस  पर  स्टेनोग्राफर ों  को  दिया  जाता

 प्रोत्साहन  देने  के  प्रदान  पर  विचार  न  करने  के  कया  कार  हैं
 ?

 (a)  क्या  यह  भी  सच  है  टाइपिस्ट ों  को  जिनका  कार्य  बहुत  मेहनत  का  रकत

 हृदय  की  कमजोरी  तथा  शीघ्र  ग्रां खों  को  कमजोरी  tat  बीमारियां  पकड़  लेती  है  ;  कौर

 यदि  तो  उन्हें  fate  वेतन  के  रूप  में  संचालन  जैसा  कि  टेलीप्रिंटर/टेलीफोन/

 कम्प्यूटर  ग्रा परे टरों  को  दिया  जाता  न  देने  के  कया  कारण  हैं  !

 रेलवे  मंत्री  :  जांच  के  सिलसिले  में  दौरे  पर  जाने  के  लिए  बुक  किये  गये

 टाइपिस्ट ों  के  इस  तरह  के  मामले  अधिक  महीं  है  ale  इस  तरह  की  ड्युटी  को  दुष्कर  नहीं  माना  जा

 सकता है  ।

 टाइपिस्ट  को  न  केवल  geet  लिखित  प्रदेशों  बल्कि  छपे  कौर  टाइप  किये  हुए  प्रदेशों

 से  भी  टाइप  करना  पड़ता  है  ।

 प्रदान  के  भाग  ate  में  जो  बातें  कही  गयी  उनके  आधार  पर  प्रोत्साहन

 देने  के  लिए  पर्याप्त  श्रौचित्य  नहीं  बनता  ।

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  स्थावर  कामों में  लगे  रहने  वाले  अन्य  कर्मचारियों  की
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 अपेक्षा  टाइपिस्ट ों  को  रक्त  हृदय  की  कमजोरी  तथा  atal  को  शोघ  कमजोरी  जैसी

 बीमारियां  अधिक  होती  हैं  ale  इनमें  से  किसी  भी  बीमारी  को  इस  तरह  का  प्रसाद

 नहीं  माना  जा  सकता  जिसके  लिए  उन्हें  कोई  विशेष  भत्ता  दिया  जाये  |

 (=)  सवाल  नहीं  उठता  |

 Traffic  on  Manjhi  Bridge  on  Ghaghra  River

 #6327.  Shri  Chandrika  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  plcased
 to  state

 (a)  whether  Manjhi  bridge  on  the  Ghaghta  river  connects  Ballia  with  Chupra
 situated  onthe  border  of  Uttar  Pradesh  and  Bihar;

 (b)  whether  it  is  closed  for  pedestrians  as  also  for  the  transport  vehicles  ;  and’

 (c)  ifso,  whether  the  arrangements  for  the  movement  of  traffic  would  be  made  on
 it  as  has  beendone  in  the  case  of  the  bridge  over  the  Jehva  riverin  Pilibhit  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  Nanda)  :  (a)  and  (b)  Yes.

 (c)  For  allowing  transport  vehicles  and  pedestrians  on  the  Manjhi  Bridge,  it  will

 be  necessary  to  provide  road  decking  on  this  bridge  which  is  not  feasible  as  it  will  result  in

 the  over-sttessing  of  the  girders  and  imposition  of  speed  restriction  over  the  bridge  therby

 affecting  the  line  capacity.

 एक्सप्रेस/मिल  गाड़ियों  में  टेलीफोन  सेवायें

 6328,  श्री  रामावतार  फार्मा  श्री  बधाकर  सूप कार  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बंगलौर  तथा  मद्रास  के  बीच  चलने  वालो  बृन्दावन  wa  में

 टेलीफोन  सेवा  चालू  करने  का  प्रस्ताव है  ;  कौर

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  झर  ara  एक्सप्रेस/मेल  गाड़ियों  के  नाम  क्या

 हैं  जिसमें  ऐसी  सुविधा  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ?

 रेलवे  मंत्री  (ait  :  कौर  :  परिचालन  के  प्रयोजन  से  चलती  हुई  गाड़ी  कौर

 नियंत्रण  कार्यालय  के  बीच  टेलीफोन  संचार  स्थापित  करने  के  लिए  प्रयोगात्मक  परीक्षण  किये  जा

 रहे  यदि  ये  परीक्षण  सफल  सिद्ध  होते  तो  यात्रा  करने  वाली  जनता  के  उपयोग  के  लिए  ऐसी

 संचार-व्यवस्था  उपलब्ध  कराने  को  संभावनाश्रों  के  सम्बन्ध  में  संचार  मंत्रालय  के  परामशं  से  जांच

 को  जायेगी  |

 दिल्ली  राज्य  नारो  निकेतन  बोर्ड  का  परामर्श  दायी  कार्य

 6329.  श्री  aaa  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  होमਂ  ale  राज्य  नारी  निकेतन” ਂ  दो

 अलग-प्लग  स्वतंत्र  ग्राम  चल  रहे  हैं  ;
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 यदि  at,  तो  दिल्ली  राज्य  नारी  निकेतन  के  व्यय  की  होमਂ  के  नाम  पर  मंडरी

 क्यों दी  जाती  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दिल्ली  राज्य  नारी  निकेतन  ale  एक  परामशंदायी  बोर्ड

 है  ;  प्रौर

 यदि  तो  यह  सरकार  को  किस  प्रकार  से  सलाह  देती  है  तथा  किन  मामलों  पर

 ह  देती  है
 ?

 समाज  कल्याण  राज्य  मंत्री  फूल रेण  श्रीमान  |

 अनुदान  रैस्क्यू  होम  के  नाम  पर  बल्कि  नारो  निकेतन  के  नाम  पर  मंजरी  की

 जाती  है  ।

 श्रीमान  |  यह  प्राथमिक  रूप  से  इस  संस्था  की  प्रबंध  समिति  परन्तु  सरकार

 को  एक  सलाहकार  समिति  भी  है  ।

 नारो  निकेतन  के  कार्य  के  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  निर्देशित  मामलों  पर  यह

 प्रगति  सलाह  दे  सकती  है  |

 दिल्ली  राज्य  नारो  निकेतन  के  कर्मचारियों  को  मंहगाई पठार

 भत्ते  का  भुगतान

 6330,  श्री  चल  सिह  :  क्या  विधि  तथा  समाज  किनारा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  राज्य  मारो  निकेतन  के  कमजोरियों  को  दिल्ली  प्रशासन  के

 कमंचारियों  के  बराबर  मंहगाई  भत्ता  नहीं  दिया  जाता  है  ;  ate

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 दिल्ली समाज  कल्याण  राज्य  मन्त्री  (  डा०  फूल रे रु  qe  )  :  (=)  तथा  (a):

 प्रशासन  के  कर्मचारियों  के  लिए  जब  कभी  मंहगाई  भत्ते  में  परिवर्तन  किया  जाता  वह  नारी

 निकेतन  के  कर्मचारियों  पर  अ्रपने  श्राप  लागू  नहीं  होता  है  ।  ऐसे  मामलों  में  नारो  निकेतन  से  अनुरोध
 प्राप्त  होने  पर  कर्मचारियों  को  दिए  जाने  वाले  मंहगाई  भत्त  में  संशोधन  के  लिए  अलग  से  मंजरी  दे

 दी  जाती  है  |  पिंछलो  बार  बढ़े  हुए  मंहगाई  भत्ते  के  लिए  1  1968  से  लागू  होना

 दिल्ली  प्रयास  द्वारा  1970  में  मंजूरी  दे  दी  गई  थी  शौर  नारी  निकेतन  के  कमंचारियों  को

 उसकी  अदायगी  भी  कर  दी  गई  है  |

 पश्चिम  बंगाल  में  स्टेनली  स्टील  के  निर्माण  के  लिए

 कम्पनियों  को  लाइसेंस  देना

 6331  श्री  मंडल  :  कया  इस्पात  तथा  भारी  इंजोनिर्धारग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
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 ा

 पश्चिम  बंगाल  में  कितने  पक्षों  ने  ag  1969-70  में  स्टेनलेस  स्टील  के  निर्यात  के  लिए

 लाइसेंस  प्राप्ति  हेतु  आवेदन  दिया  था  ;  कौर

 उस  अवधि  में  कितने  पक्षों  को  लाइसेंस  दिये  गए  तथा  वे  कितने  मूल्य  के  थे  oh  वे  किस

 उद्देश्य  के  लिए  दिए  गये  थे  !

 र
 A

 am इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरी  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  मुहम्मद  ast  कु  ्  ह

 mit  :  वह  1969-70  में  प्रेमी  बंगाल  की  किसी  पार्टी  से  बेदाग  इस्पात  के  उत्पादन  के

 लिए  कोई  श्रीचंदन-पत्र  प्राप्त  नहीं  ग्रा  |

 फिल्म  कम्पनियों  को  प्राधिकृत  तथा  प्रदत्त  पू  जी

 6332.  att  श्रवन  fag  भदौरिया  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  कार्य  कर  रही  निम्नलिखित  फिल्म  कम्पनियों  को  प्राधिकृत  तथा  प्रदत्त  पू  जी

 उनकी  स्थापना  के  समय  तथा  31  1970  को  कितनी  थी  (1)  वीनस  faa  (ato)  लिमिटेड

 मद्रास  (2)  प्रौसपरिटो  पिक्चर  (ato)  लिमिटेड  मद्रास  (3)  बन हानि  stearate  लिमिटेड

 मद्रास  ;

 इन  कम्पनियों  को  बैंकों  अथवा  ger  संस्थानों  से  31  1970  तक  कितना

 ऋण  प्राप्त  हुआ  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  इन  कम्पनियों  द्वारा  ब्याज  के  रूप  में  कितनी  राशि  का  भुगतान

 किया

 इन  कम्पनियों  के  अंशधारियों  के  नाम  क्या  है  तथा  निदेशकों  के  नाम  तथा  पते  क्या  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  उनके  कायंकरण  का  व्यौरा  क्या  है  तथा  यदि  कोई  नाम  ग्रीवा  हानि

 हुई  हो  तो  वह  राशि  कितनी  है  ;  ate

 हानि  के  क्या  कारण  है  तथा  1970-71  के  प्राक्कलन  क्या  है  f

 औद्योगिक  आंतरिक  व्यापार  तथा  समवाय  का  मन्त्री  फजरुद्दीन  चली

 से  तीन  फिल्म  कम्पनियों  के  बारे  में  इच्छित  संलग्न  विचारा-पत्र  में  दी

 गई  है ।  [  ग्रंथालय
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  3194/70]

 ख़ादिम  जातीय  क्षेत्रों  का  पिछड़ापन  निर्धारित  करने  हेतु  सर्वेक्षण

 6333.  श्री  काशी  नाथ  पाडेय  :  क्या  fafa  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  Hay

 करेंगे  किः

 क्या  देश  में  afer  जातीय  क्षेत्रों  के  पिछड़ेपन  की  मात्रा  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई

 सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;
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 अपन

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;  ak

 यदि  तो  उसके  कररा  हैं  ?

 समाज  कल्याण  राज्य  मन्त्री  फूल रेणु  :  तथा  1961

 की  नगराना  में  दी  गई  सामाजिक-प्राणिक  आधार-सामग्री  के  प्रति  जिससे  ख़ादिम  जातीय  क्षेत्रों

 के  पिछड़ेपन  का  पता  चलता  देश  के  भ्रादिम  जातीय  क्षेत्रों  के  पिछड़ेपन  की  मात्रा  को  aga  के

 लिए  कोई  विशिष्ट  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  समिति  को  सिफारिश

 पर  योजना  आयोग  अ्रलबता  पिछड़े  क्षेत्रों  की  पहचान  के  लिए  श्री  बी  ०  डी०  योजना  आयोग

 के  उस  समय  के  की  अ्रध्यक्षता  में  1968  में  एक  कार्यकारी  दल  की  स्थापना  की  थी  |

 महाराष्ट्र  में  फर्मों  कौर  सेवायों  को  करा

 6334,  थ्री  कादो  नाथ  पाण्डेय  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्रि

 उन  फर्मों  तथा  समवायों  की  संख्या  तथा  नाम  क्या  जिनको  गत  तीन  वर्षों  में

 राष्ट  राज्य  में  प्रौद्योगिक  विकास  के  लिए  ऋण  दिये  गये  थे

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  जिनको  ऋण  दिया  गया  wer  पाई  गई  हैं  कौर

 उन्होंने  कोई  प्रौद्योगिक  संस्थान  स्थापित  नहीं  किया  है ;  कौर

 यदि  at,  तो  ऐसी  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  कौर  सरकार  ने  प्रत्येक  मामले  में  क्या  काय  वाही

 की

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मंत्री  फखरुद्दीन  अमली

 :  से  सूचना  इक ट्री  की  जा  रही  है  दौर  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 लोकोमोटिव  बक्स  द्वारा  निमित  इंजन  तेज  चलने

 वाली  गाड़ियों  के  लिए  भझ्रतुपयुक्त

 6335,  श्री  काफ़ी  नाथ  पाण्डेय  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  डीजल  लोकोमोटिव  बकस  वाराणसी  द्वारा  निर्मित  इंजन  तेज

 चलने  वाली  गाड़ियों  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  कौर

 यदि  at,  तो  एक  अमरीकी  कम्पनी  के  सहयोग  से  इन  इंजनों  के  भारत  में  निर्माण  करने

 के  कया  कारण हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  :  we  :  इस  समय  डीजल  रेल  इंजन  कारखाने  में  जो

 डीजल  रेल  इंजन  बनाये  जा  रहे  हैं  उनका  डिजाइन  सामान्य  सेवाओं  के  लिए  है  शरर  मुख्य  मार्गों  पर

 माल  कौर  सवारी  गाड़ियों  में  इनका  इस्तेमाल  किया
 जा

 रहा  है  |  अधिक  रफ्तार  वाली  गाड़ियों

 के  लिए  डीजल  रेल  इंजन  कारखाने  में  बनाये  जाने  वाले  उपयुक्त  किस्म  के  रेल  इंजनों  का

 डिजाइन  तैयार  करने  के  प्रशन  पर  झशिकल्प  शौर  मानक  संगठन  द्वारा  विचार  किया  जा

 रहा
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 कलकत्ता  तथा  दिल्ली  के  बड़े  होटलों  में  वैश्विक त्ति  करने  वाली

 लड़कियों  का  गिरोह

 6336,  श्री  कारों  नाथ  पाण्डेय  :  क्या  fafa  तथा  समाज  किनारा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कलकत्ता  तथा  दिल्ली  के  बड़े  होटलों  में  वेदवाजृत्ति

 करने  वाली  लड़कियों  का  गिरोह  बढ़ता  जा  रहा
 है  कौर  इसके  भष्टाचार  को  बढ़ावा  मिल  रहा

 है  ;  पौर

 यदि  at,  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  को  है  f

 समाज  कल्याण  राज्य  मन्त्री  फूल रेणु  तथा  :  राज्य  सरकारों

 से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रहो  है  ।  तथा  उनके  प्राप्त  होते  ही  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 मिलाई  इस्पात  कारखाने  के  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  भारत-रूस  करार

 6337,  श्री  राम  कृष्णा  गुप्त  कया  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  भारत  कौर  रूस  के
 बीच

 एक

 करार  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  शर्तें  क्या  है
 ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरी  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  मुहम्मद  शफी
 :

 नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 पासंग  मार्ग  बोबक  के  बिना  सब्जी  कौर  ताज़े  फलों  को  भेजना

 or  चिटक 6338,  श्री  आकार  लाल  बैरवा  q  ८:  1  प्रसाद

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  रेलवे  में  व्यापारियों  की  सब्जी  ak  ताजे  फलों  का  मूल्य

 गन्तव्य  स्थान  पाल  माग॑  बीजक  के  बिना  प्रास  होने  चाहे  उन्होंने  इसके  लिए  सामान्य

 पहचान  बंधक  लगाये  चुकाना  पड़ता

 कया  यह  भो  सच  है  कि  यही  प्रक्रिया  wea  रेलवे  में  नहीं  अपनाई  जाती

 यदि  at,  तो  पश्चिम  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  व्यापारियों  के  साथ  ऐसा  भेद-भाव
 किये

 जाने के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  ठीक  यर्तें  प्राप्त  हुई  हैं  कौर

 (&)  क्या  सरकार  व्यापारियों  की  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  afar  रेलवे  में  प्रचलित

 आदेशों  को  समाप्त  करेगी  ale  समस्त  रेलवे  में  समान  प्रक्रिया  अपनायेगी  १
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 रेलवे  मन्त्री  :  जी  जब  जल्दी  बिगड़ने  वाले  माल  के  पोषण  जाते  हैं  कौर

 qa  रवन्ना/रेलवे  रसीद  या  ठीक-ठीक  मेकिंग  के  अभाव  में  सम्बद्ध  नहीं  किये  जा  तो  यह

 सिद्ध  नहीं  हो  सकता  कि  उसका  मालिक  कौन  है  कौर  इसी  वजह  से  डिलीवरी  मांगने  वाले  व्यक्ति

 द्वारा  माल  का  अनुमानित  मूल्य  जमा  कर  देने  पर  माल  की  डिलीवरी  दे  दी  जाती है  |

 जी  यह  कार्यविधि  सभी  भारतीय  रेलों  पर  लागू  है  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 जी  ह्  |

 यह  कार्यविधि  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखकर  अपनायी  गयी  थी  कि  कुछ  व्यापारियों

 सामान्य  क्षतिपूर्ति  नोट  पर  माल  की  डिलीवरी  लेने  के  मूल  रेलवे  रसीद/पासंल  रवन्ना  पेश

 नहीं  किया  |  इसके  उनके  पास  जो  मूल  रेलवे  रसीद/पासंल  रवन्ना  उनके  बल  पर  उन्होंने

 डिलीवरी  न  मिलने  के  दावे  कर  दिये  ।  कुछ  व्यापारियों  ने  मुल्य  जमा  प्रणाली  के  विरुद्ध  दीवानी

 मुकदमें  दायर  किये  हैं  कौर  इसलिए  मामला  न्यायाधीश  हैं  |

 डरा  में  चीनी  मिट्ठी  के  बतन  बनाने  के  कारखाने  की  स्थापना

 6339,  श्री  क०  श्तिरुद्धन  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायम

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान  ने  कु  डरा  की  चीनी-मिट्टी  का  पुरा  उपयोग

 किया है  ;

 क्या  कु  डरा  में  सरकारी  क्षेत्र  में  इंदौर  के  समान  चीनी  मिट्टी  का  कोई  एक  सजावट

 कारखाना  स्थापित  करने  का  विचार  है  !

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  चली

 प्रत्येक  राज्य  में  स्थापित  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान  राज्य  में  उपलब्ध  साधनों  का

 स्वयं  उपयोग  नहीं  करते  फिर  Wi,  वे  कायम  उद्यमियों  को  जो  इन  संसाधनों  का  उपयोग  करने

 हेतु  उद्योग  स्थापित  करके  के  इच्छुक  तकनीकी  निर्देशन  तथा  परामदंदात्री  सेवा  प्रदान  करते  हैं  |

 कुबरा  में  पहले  से  हो  राज्य  सरकारी  क्षेत्र  के  झन्तगंत  चीनी  मिट्ठी  का  सजावट

 का  सामान  बनाने  वाला  संयंत्र  चल  रहा  है  जिसका  नाम  केरल  सिरेमिक्स  लिमिटेड  है  |

 अखिल  भारतीय  चमड़ा  बोर्ड  को  स्थापना

 6340,  थ्री  श्रनिस््धन  :  बया  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लघु  उद्योग  ge  की  हाल  को  बैठक  में  एक  afar  भारतीय  चमड़ा

 are  स्थापित  करने  के  बारे में  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  है  ;

 यदि  at,  तो  इस  बैठक  में  हुयेਂ  विचार-विमश॑  का  कया  परिणाम  निकला  है  ;
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 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  म्रन्तिम  fata  किया  गया  है  ;  ale

 (4)  चमड़ा  बोर्ड  द्वारा  शर  किस  विकास  कायें  का  विचार  किया  गया  है  2

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-काय  मन्त्री  फखरुद्दीन  walt

 प्रसाद )  :  हां  |

 से  :  अखिल  भारतीय  चमड़ा  ats  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  को  1970

 में  लघु  उद्योग  बातें  की  हुई  बैठक  में  इस  उद्योग  में  काम  कर  रहे  व्यक्तियों  की  सामाजिक  तथा  प्राचीन

 स्थिति  सुधारने  तथा  इस  उद्योग  को  शभ्राधुनिक  ढंग  से  चलाने  के  लिए  स्वीकृति  दे  दी  गई  थी  |

 मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  |

 वस्तुग्नों  के  गुण  प्रकार  तथा  सेवायों  के  मामले  के  उपभोकताश्रों

 के  साथ  न्याय  के  लिए  लाचार  सहित

 6341  श्री  इसहाक  सम्भली  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  फेयर  ट्रेड  प्रेक्टिसिज  एसोसिएशन  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये

 एक  स्वैच्छिक  आचरण  संहिता  बनाई है  कि  वस्तुश्नों  के  गुण  प्रकार  शौर  सेवायों  के
 मामले

 में  उपभोक्ता  के  साथ  न्याय  किया  जा  सक े;  कौर

 यदि  तो  चीजों  की  बढ़ती  हुई  कीमतों  को  रोकने  में  यह  तरीका  कहां  तक  सफल

 रहा  है

 औद्योगिक  श्राम्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  (  श्री  फखरुद्दीन  wet

 :  शौर  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही है  कौर  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  |

 राजस्थान  की  सीमा  पर  समाज  कल्याण  काय  का  विस्तार  करना

 6342,  श्री  नवल  किशोर  nat  क्या  fafa  तथा  समाज  क्ल्याशा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  qs  के  झरिया  के  इस  भ्राद्यय  के

 वक्तव्य  की  झोर  दिलाया  गया  है  जिसमें  उन्होंने  समाज  कल्याण  काय॑  को  राजस्थान  के  सीमा  क्षेत्रों

 में  बढ़ाने  की  प्रावद्यकताओ्ं  पर  जोर  दिया  है  ;  शर

 यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाह्दी  करने  विचार  है
 और  इस

 विस्तार  काय  पर  कितने  धन  की  श्रावस्यकता  होगी  !

 समाज  कल्याण  राज्य  मंत्री  (aitadt)  फूलने  श्रीमान  |

 राजस्थान  राज्य  समाज  कल्याण  सलाहकार  बोड़  द्वारा  उपयुक्त  कार्यक्रम  बनाए  जा

 रहे
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 विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक  शौर  यातायात  विभाग

 के  के  अधिकारियों  को  स्थायी  करना

 6343,  श्री  श्रीलंका  लाल  कया  रेलवे  मंत्री  ag  1958  में  नियुक्त  रेलवे  यातायात

 विभाग के  श्रेणी--अ-ुृ7ञ  के  अधिकारियों  को  स्थायी  करने  के  बारे  में  17  1970  के'श्रतारांकित

 प्रश्न  संख्या  3302  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1954  से  ga  तक  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठकें  किस-किस  तारीख  को

 हुई  हैं  कौर  भविष्य  में  इसकी  बैठक  कब

 उस  समिति  के  उन  सदस्यों  के  नाम  क्या  जो  उन  बैठकों  में  उपस्थित

 कया  उन  अधिकारियों  के  मामलों  पर  जो  कि  गत  दस  वर्षों  से  स्थायी  रूप  में  नियुक्ति

 के  लिये  रुके  पड़े  विचार  किया

 अधिकारियों  में  स्थायी कररा  शादी  के  सम्बन्ध  में  जो  सन्तोष  व्याप्त  है  क्या  वह  रेलवे

 के  कार्यकुशलता  में  कमी  खाने  का  प्रमुख  कारा

 ()  कया  यह  सच  है  कि  रेलवे  as  में  काय  करने  वाले  अधिकारियों  को  शीघ्र  ही  स्थायी

 कर  दिया  जाता  है  जबकि  लाइन  पर  काय  करने  वाले  अधिकारियों  के  साथ  ऐसा  नहीं  किया  जाता

 घर

 यदि  तो  रेलवे  बोर्डे  कौर  लाइनों  पर  अलग-अलग  काय  करने  वाले  FUY—I

 तथा  श्र  के  भ्र धि कारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  कौर  उनमें  से  कितने  अधिकारियों  को

 स्थायी  बनाया  गया  है  ate  कितने  अघिकारियों  को  स्थायी  बनाना  दोष  है  ?

 रेलवे  स्त्री  :  माननीय  सदस्य  के  अतारांकित  ser  3302  का  सम्बन्ध

 वहन  विभाग  के  अस्थायी  अधिकारियों  से  है  ।  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  पांच  toa

 भ्रर्धात्  30-1-1965,  18-12-1965,  10-1-1°67,  4-4-1968  कौर  15-4-1969  को  ।  आद्या  है

 कि  इसकी  अगली  बैठक  लगभग  दो  महीनों  में  होगी  |  इन  बैठकों  की  तारीख  संघ  लोक  सेवा  walt

 द्वारा  नियत  की  जाती  है  |

 विभागीय  पदोन्नति  समिति  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  का  एक  सदस्य  होता  है  जो

 समिति  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  कार्य  करता  है  ।  इसके  ama  उसमें  रेलवे  As  के  दो

 निदेशक  स्थापना  शौर  सम्बन्धित  विभाग  का  होते  हैं  ।  इनके  नाम  संलग्न  में  दिये

 गय ेहैं  ।  [  प्रम्थालय  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  उठी  3195-70]

 जी

 जी  नहीं  |  इस  कल्पना  का  कोई  ग्रा घार  नहीं है  ।

 oy  ५,
 जी  नहीं  |  रेलवे  MIN  गर  लों  पर  श्रथिकारियों  को  स्थायी  करने  की

 काय  एक
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 सूचना  इकट्ठी  को  जा  रही  है  शौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 विभागीय  पदोन्नति  समिति  विभागीय  पदोन्नति  समिति  के  सदस्यों

 की  बैठकों  की  तारीख  के  नाम

 30-1-1965  बी०  संघ  लोक  सेवा

 आयोग  |

 वी०  डी०  रेलवे  बोर्ड  |

 जगजीत  fag,  निदेशक  यातायात

 रेलवे  बोर्ड  |

 18-12-1965  ए०  संघ  लोक  सेवा  आयोग  |

 वी०  डी०  रेलवे  बोर्ड  |

 एन०  एस०

 रेलवे बोर  |

 10-1-1967  बी०  fag,  संघ  लोक  सेवा  आयोग  |

 बी०  डी०  )  रेलवे  बोड़  |

 जी०  एस०  निदेशक  यातायात

 रेलवे  ars  |

 4-4-1968  alo  संघ  लोक  सेवा  gait |

 के  बी०  कस्तूरी  रेल वे

 रेलवे  बोड़  |

 वी०  एम०  निदेशक  यातायात

 रेलवे  बोझ  |

 15-4  1969  हरि  संघ  लोक  सेवा  wale

 के०  टी०  रेलवे

 ate  |

 ato  एम०  निदेशक  यातायात

 रेलवे  बोर्ड  |
 =

 तमिलनाडू  में  बिना  जोड़  इस्पात  पावर  मिल

 6344,  शनी  सुरासोली  मारन  :  कया  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  में  बिना  जोड़  इस्पात  पावर  मिल  स्थापित
 करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  at
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 or

 दि  तो  इस  प्रस्ताव  ह  स्वीकार  करने  अथवा  भ्रस्वीोकार  करने  में  विलम्ब  के  क्या

 कार हैं ह

 प्रौद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन

 तमिलनाडु  में  बिना  जोड़  की  इस्पाती  ट्यूबों  बनाने  के  लिए  राज्य  क्षेत्र  में  एक  नया

 पित  करने  के  लिए  तमिलनाडु  औद्योगिक  विकास  मद्रास  से  एक  आवेदन  पत्र  प्राप्त

 ब
 क  है  ।

 शर  :  alder  पत्र  पर  विचार  किया  जा  रहा है  ।

 तमिलनाडू  बिजली  बोड़  को  इस्पाती  सामग्री  का  आवंटन  क

 6345,  शी  सुरासोली  मारन :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  म

 कृपा  करेंगे  कि  लो  यह
 बताने  को

 द
 क्या  तमिलनाडू  बिजली  बोड़  ने  अपने  ग्रामीण  विद् यत करर  कार्यक्रम  लिये  इस्पाती

 साम  का  शभ्रावंटन  किये  जाने  को  मांग  की  है

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  तमिलनाडू  बिजली  बोड़  को  शीघ्र  ही  इस्पात  भेजने  में  कोई  कठिनाई

 यदि  हां  तो  क्या  तमिलनाडू  बिजली  बोड़  को  भ्र पनी  शा  तदनुसार  इस्पात  का

 श्नाय  करने  दिया

 ् यदि  तो  उसके  क्या  कारा  हैं ?

 इस्पात  तथा  भारों  इंजीनियरी  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (  को  मुहम्मद  काफी

 हा  |

 से
 :

 सारे  देश  में  निर्माण-काया  की  गति  तीव्र  होने  तथा  बहुत  से  राज्य-विद्या
 ast  द्वारा  ग्रामों  में  बिजली  पहुंचाने  का  कार्यक्रम  बड़े  पैमाने  पर  शुरू  करने  से  कुछ  किस्म  के  इस्पात

 की  मांग  बहुत  बढ़  गई  an  संभव  है  कि  तमिलनाडु  विद्युत  ae  की  समस्त  श्रावव्यकता

 तत्काल  पूति  करना  कठिन  हों  |  उनकी  श्रत्यावक्यक  श्रावश्यकताश्रों  की  यथासम्भव  पूर्ति  की  जाएगी  |

 चूकि  उन्होंने  जितना  सामान  मांगा  है  उस  सब  का  वे  एक  साथ  उपयोग  नहीं  करेंगे  कौर  इस्पात  क

 सामान  प्रावस्था-भासित  कार्यक्रम  के  अनुसार  सप्लाई  किया  जा  सकता  हैं  मत  ग्रा यात  करने  की  शप

 इसका  नहीं  पड़ेगी  |

 प्ररकोनम  में  लगातार  इस्पात  ढलाई  कारखानों  की  स्थापना

 6346,  श्री  सुरासोली  मारन :  कया  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह

 cal  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  पता  है  कि  तमिलनाडू  में  श्रारकोनम  में  एक  लगातार  इस्पात  ढलाई

 कारण  को  इस्पात  की  कमो  के  कारण  स्थापित  करने  में  विलम्ब  हो  रहा

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  इस्पात  के  आवंटन  के  लिये  कई  बार
 निवेद

 f  1  ौर

 गीत  इस्पात झ
 ल

 क्या  कार्यवाही

 थ  ी

 गो  केर
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 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरी  मंत्रालय  उप  मन्त्री  सुहृद  इसी  :  ate

 :  तमिलनाडू  सरकार  ने  श्रारकोनम  में  लगातार  इस्पात  ढलाई  कारखाने  के  निर्माण  के  लिए  भाव

 यक  इस्पात  सामग्री  को  आपूर्ति  में  शीघ्रता  करने  के  लिए  शझ्रभिवेदन  किया  था  |

 प्रायोजना  की  प्राथमिकता  को  देखते  हुये  संयुक्त  संयंत्र  समिति  को  माल  की  ania  में

 शीघ्रता  करने  के  लिए  कहा  गया  है  |  इस  प्रायोजना  से  विकेट  की  जिसकी  सप्लाई  इस  समय  देश  में

 कम  सप्लाई  बढ़ेगी  ।

 औद्योगिकी  में  विदेशी  सहयोग

 6347,  श्री  काफ़ी  नाथ  पाण्डेय  :  क्या  औद्योगिक  श्रान्त  रिक  व्यापार  तथा  समवाय

 काय  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  मामलों  में  सरकारी  तथा  गैर-सरकारो  दोनों  क्षेत्रों  के  भारतीय  निर्माताओं  को

 जहां  तक  उत्पादन  की  विशिष्ट  प्रौद्योगिकी  का  सम्बन्ध  विदेशों  में  उन्हीं  निर्माताओं  के  साथ

 योग  करने  की  अनुमति  दी  गई

 वस्तु वार  भारतीय  निर्माताश्रों  तथा  के  नाम  क्या

 सरकार  ने  इस  दोहरे  काय  को  समाप्त  करने  के  लिये  जिसके  कारण  उसी  वस्तु  श्रवणा

 प्रौद्योगिकी  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  बरबाद  होती  क्या  कायंवाही  की

 कितने  मामलों  में  विभिन्न  फर्मों  के  साथ  एक  ही  प्रौद्योगिकी  के  लिये  एक  ही  उत्पाद  के

 मामले  में  सहयोग  प्राप्त  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  !

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कायम  मंत्री  नसरुद्दीन  चली

 तथा  :  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख

 दो  जाएगी  |

 जानकारी  के  aaa  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  की  दृष्टि  से  सरकार  ने  निश्चय  किया

 है  कि  ऐसे  क्षेत्रों  में  सम्बन्धित  विदेशी  सहयोगियों  से  करार  किए  हुए  हैं  तथा  उसी  जानकारी  के  लिए

 कोई  नई  पार्टी  झ्रावेदन  पत्र  भेजती  म्रथवा

 जहां  एक  ही  समय  के  लगभग  एक  ही  क्षेत्र  के  कई  नए  एकक  देना  में  स्थापित  होने  का
 ys

 प्रस्ताव  हो  |

 बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालों  को  रोकने  के  लिए  कार्यवाही  करना

 तथा  प्लेटफार्मो  पर  बाड़  लगाना

 6348.  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालों  को  रोकने  के  लिये  रेलवे  प्लेटफार्मो  पर  बाड़  लगाने  के

 लिये  सर्वेक्षण  करने  के  क्या  कारा

 ग्राम  इसके  लिये  कोई  कार्यक्रम  बनाया  जायेगा  तो  उस  पर  कितना  व्यय

 रेलवे  कम  चोरियों  द्वारा  रेलगाड़ी  या  प्लेटफार्मो  के  टिकट  के  बिना  व्यक्तियों  के  प्रति
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 नरमी  दिखाये  जाने  को  रोकने  के  लिये  रेलवे  सुरक्षा  दल  का  उपयोग  प्लेटफार्मो  के  दरवाजे  बन्द  न

 करने  के  क्या  कालरा

 (#1)  रेलवे  प्लेटफार्मो  पर  सभी  व्यक्तियों  को  रेलगाड़ी  तथा  cea  पर  टिकट  की  जांच  न

 करने  के  कालरा  क्या  कौर

 क्या  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कमंचारियों  को  सम्पति  की  चोरी  का  पता  लगाने  के  लिए

 पुरस्कार  दिया  जाता  है  शर  गत  ag  कुल  कितने  मूल्य  के  पुरस्कार  दिये  गये  ?

 रेलवे  सन्नो  :  से  (®)  :  सुचना  इकट्ठा  की  जा  रहो  है  कौर  सभा-पटल  पर

 रख  जायेगी  |

 मध्य  रेलवे  के  प्रशासनिक  तथा  डिवीजन  कार्यालयों  में  प्र अधिकारियों  तथा

 fast  को  पदवी  लियों  में  समान  वर्गोनन््त ति

 6349,  श्री  नीतिराज  सह  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्रो  ह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  रेलवे  के  प्रशासनिक  तथा  डिवीजन  कार्यालयों  में  1966  से  काम  में  वृद्धि  हो

 गई

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  हुई

 क्या  कर्मचारियों  की  संख्या  में  भी  उसी  अनुपात  स  वृद्धि  की  गई  है  ate  यदि  तो

 भ्रपेक्षित  स्तर  पर  कहां  कुचलता  केसे  कायम  रखी  जा  रही

 1965  से  अघिकारियों  के  संव  में  पदों  की  वर्गोन्निति
 की

 प्रतिशतता  कितनी  कौर

 क्या  क्लर्कों  के  संवर्गों  में  पदों  की  वर्गोन्नति  समान  अनुपात  से  की  गई  है  कौर  यदि

 तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  :  से  :  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रहो  है  कौर  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  |

 रेलवे  बोर्ड  तथा  जोनल  रेलवे  के  कलक  के  संवर्ग  तथा  प्रथम  कौर

 द्वितीय  श्रेणी  के  अधिकारियों  के  सब  में  विधि

 0350.  श्री  नीं ति रान  fag  चौधरी  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  वोडं में  कार्य  करने  वाले  प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणी  के  अधिकारियों  को  संख्या

 1955  में  कितनी  थी  ate  श्र  कितनी

 इसमें  बृद्धि  होने  के  क्या  कारा

 उक्त  अवधि  में  विभिन्न  जोनल  रेलों  में  प्रथम  तथा  द्वितीय
 श्र  णी  अधिकारी  gat  में

 बृद्धि  की  प्रतिशतता  कितनी  है  att  इसके  क्या  कारण  ale

 क्या  क्लर्कों  के  संवर्ग  में  भी  इसके  अभाव  में  द्धि  हुई  है  कौर  यदि  तो  उसके  क्या

 कर हैं  ?
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 रेलवे  मंत्री

 1965  :  382

 1970  ;  347

 ऊपर  भाग  को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता  |

 प्रथम  शौर  द्वितीय  श्रेणी  के  पदों  में  25.8  प्रतिशत  बृद्धि  हुई  ।  यह  वृद्धि  मुख्य  रूप  से

 तृतीय  श्रेणी  के  सहायक  सदनों  के  पदों  का  सामूहिक  रूप  से  दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  द्वितीय  श्रेणी  के

 सहायक  चिकित्सा  अधिकारी  बना  देने  के  कारण  है  |

 सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 होशंगाबाद  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  मध्य  रेलवे  के  कृषि  क्षेत्र  का  पट्टे  पर  देना

 6351,  श्री  नीति राज  fag  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  होशंगाबाद  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  मध्य

 रेलवे  के  कृषि  क्षेत्र  को  नीलामी  से  पट्टे  पर  देने  के  बारे  में  10  1970  के  अतारांकित  प्रदान

 संख्या  2358  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तथाकथित  पट्टा  बिना  नीलामी  दिया  गया  था  शौर  राजस्व  बोड़  के
 आयुक्त  ने

 उसे  रद  घोषित  कर  दिया

 क्या  कलेक्टर  ने  15  1969  को  प्लाट  को  कब्जे  में  ले  लिया

 क्या  उस  व्यक्ति  ने  लगभग  तीन  वह  तक  गलत  तरीके  से  अपना  कब्जा  जमाये

 कौर

 क्या  उसके  द्वारा  wag  तरीके  से  अजित  लाभ  को  उससे  वसूल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 रेलवे  मन्त्री  (sit  :  कौर  :  सुचना  इकट्ठा  की  जा  रही  है

 सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 केन्द्रीय  कार्यालय  को  मुर्दा  लिंग  याज  से  दूर  रखना  कौर  इटारसी  कन्ट्रोल

 कार्यालयों  को  यार्ड  में  स्थानान्तरित  करना

 6352,  श्री  नीतिराज  fag  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  के  मादा लिंग  तथा  wea  यादों  में  दुर्घटनाओं  की  संभावनाएं  अ्रचघिक  होती  हैं

 क्योंकि  वहां  पर  सभी  प्रकार  के  माल  से  लदे  वेतन  बड़ी  संख्या  में  खड़े  होते

 कया  मध्य  रेलवे  के  भुसावल  awe  में  विस्फोट  श्र  कल्याण  are  में  am  लगने  के  कारण

 रेलवे  की  सम्पत्ति  तथा  लोगों  की  star  हानि  हुई

 क्या  रेल  गाड़ियों  के  arr  जाने  के  लिए  नियंत्रण  कार्यालय  श्रत्यावदयक

 क्या  अत्यंत  सावधानी  के  तौर  पर  नियंत्रण  कार्यालयों  को  यादों  से  दूर  रखा  जाता

 कौर

 यदि  तो  इटारसी  नियंत्रण  कार्यालय को  मिलाखेड़ी  में  स्थानान्तरित  करने  के  क्या

 कारण हैं  ?
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 रेलवे  सन्नी  :  जी  नहीं  ।  किसी  दूसरे  स्थान  की  अपेक्षा  रेलवे  नया  में

 दुर्घेटनाश्रों  की  अधिक  सम्भावना  नहीं  रहती  |

 जो

 जो  at

 (=)  जी  नहीं  |  यादों  को  निकटता  या  दूरी  नियंत्रण  कार्यालयों  को  स्थापित  करने  की

 कसौटी  नहीं  है  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |  लेकिन  बेहतर  पर्यवेक्षण  के  लिए  इटारसी  नियंत्रण  कार्यालय  को

 भिलाखेड़ी  याद  में  ले  जाया  जा  रहा  है  |

 रेलवे  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारियों  का  सम्मेलन

 6353.  श्री  राजदेव  सिह  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  29  तथा  30  1969  को  मुख्य  चिकित्सा  श्रश्रिकारियों  का

 एक  सम्मेलन  हुआ  था  ;

 क्या  ag  भी  सच  है  कि  उक्त  सम्मेलन  ने  रेलवे  के  औषधि  निर्माताओं  के  वेतनमानों

 तथा  उनके  लिए  पदोन्नतियों  के  अवसरों  की  व्यवस्था  करने  की  सिफारि  की  थी  |

 क्या  भ्र ग्रे तर  यह  सच  है  कि  रेलवे  बांड  के  निर्णय  के  अनुसार  सिफारिशों  पर  विचार

 नहीं  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  at,  तो  ऐसा  सम्मेलन  करने  की  आवश्यकता  तथा  उद्देश्य  क्या है  ;

 इस  सम्मेलन  पर  कितना  समय  तथा  धन  aa  sat  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जो  हां  |

 कौर  मुख्य  चिकित्सा  अ्रधिकारियों  ने  रेलों  पर  श्रौषध  कारकों  की  पदोन्नति

 सीढ़ियां  att  वेतनक्रमों  के  बारे  में  सिफारिश  नहीं  की  |

 कौर  (€)  नीतियों  ate  तत् सम्बन्धों  योजनाकारों  के  विकास  और  प्रत्येक

 विभाग  की  तकनीकी  तथा  प्रशासनिक  समस्याओं  atta  मामलों  पर  विचार  faa  करने

 के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  विभागों  के  मुख्य  अधिकारियों  की  बैठकें  बड़ी  उपयोगी  सिद्ध  होती  हैं  ।  किन्तु

 इन  बैठकों  में  जाने  वाली  सितारों  afra  नहीं  होतीं  और  उनके  गुण  दोष  कौर  वित्तीय

 फलिताथं  के  अधार  पर  उनकी  जांच  की  जातों  1969  में  हुई  मुख्य  चिकित्सा

 की  बैठक  पर  समय  कौर  धन  के  रूप  में  उस  खच  की  तुलना  में  कोई  अतिरिक्त  aa  नहीं  नि

 भ्र घि कारियों  जो  ऐसे  मामलों  में  बैठक  में  भाग  लेने  वाले  अधिकारियों  के  दैनिक  लेखन  सामग्री

 शादी  पर  श्राम  तौर  पर  होता  है  ।  इस  खर्च  का  कोई  हिसाब  नहीं  रखा  जाता  |  बोर्ड  ने  नियंत्रित

 लोगों  जिनमें  सम्बन्धित  सेवायों  के  प्रतिनिधि  भी  शामिल  दोपहर  का  खाना  भी  दिया  था  जिस

 पर  515  रुपये 76  पैसे  as  gat  |
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 ह

 उत्तर  रेलवे  के  नई  दिल्ली  स्थिति  डिवीजन  लेखा  कार्यालय  के  कुछ

 कर्मचारियों  को  मानदेय  तथा  यात्रा  भत्ता  देना

 6354,  श्री  राजदेव  सिंह  क्या  रेलवे  मंत्रो  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ag  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  नई  दिल्ली  स्थित  डिवोजन  लेखा  कार्यालय  के  कुछ

 चुने  हुए  कमंचारियों  के  सेवानिवृत  रेलवे  कम
 चोरियों

 को  शनुप्रह-पूबेंक  पेंशन  देने  के  लिये  नियमित

 रूप  से  wey  स्थानों  पर  प्रतिमास  भेजा  जाता  है  ;

 इस  प्रकार  ऐसे  कर्मचारियों  को  बाहर  की  ड्यूटी  के  लिये  का  आधार

 क्या है  at  प्रतिमास  वे  कितनी  बार  बाहर  जाते
 हैं  कौर  वह  1968-69  में  उनके  यात्रा  भत्ते

 के  कितनी  राशि  के  दावे  तय  हुए  ;

 क्या  ऐसे  व्यक्तियों  को  नियमों  के  अनुसार  यात्रा  भत्ते  के  अतिरिक्त  बाहर  के  स्थान  का

 मानदेय  भी  मिलता  शर

 न  OP
 (a)  यदि  तो  वीं  1968-69  तथा  1969-  ्  0%  ry  क्यों  को  मानदेय  के  रूप  में  कुल

 कितनी  राशि  दी  गई  !

 रेलवे  मंत्री  :  स  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रहो  है  ake  सभा-पटल  पर

 रख  दी  जायगी  |

 Free  Legal  aid  to  the  Poor

 #6355.  Shri  Janeshwar  Misra  Shri  Valmiki  Chaudhary  :
 Devindar  Singh  Garcha  Shri  Hem  Raj  :

 Will  the  Minister  of  Law  and  Social  Welfare  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  any  proposal  for  providing  free
 legal  aid  to

 the  poor  ;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  this  proposal  is  likely  to  be  implemented  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  (Shri  Mohd.  Yunus  Saleem)  :

 (a)  Administration  of  free  lezal  aid  to  the  poor  is  primarily  the  responsibility  of
 State  Government  and  hence  no  such  proposal  is  at  present  under  consideration.

 (b)  Does  not  arise.

 होगी  स्टेशन  में  रेलवे  कर्मचारियों

 के  क्वार्टरों  को  जोर  अवस्था

 6356,  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  होतगो  स्टेशन  में  रेलवे  अधिकारियों  ने

 चारियों  को  कई  वर्षों  से  खाली  पड़े  हुए  sated  में  रहने  के  लिए  बाध्य  किया  है  ।

 कया  यह  भी  सच  है  कि  वे  क्वाटर  जिस  अवस्था  में  हैं  और  रहने  के  योग्य  बिल्कुल  भी

 नहीं हैं  ;

 14  105



 Written  Answers  April  14,  1970

 काला  उ

 कया
 सरकार  हें  गिरायेगी  श्र  नये  क्वाटर  बनायेगी  अथवा  कर्मचारियों  को  विंमान

 निजी  क्वार्टरों में  रहने  ौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कार  हैं  !

 रेलवे  मंत्री  :  से  (=) :  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पाटल  पर

 दी  जायेगी  |

 विरोधी  स्टेशन  उपनगरीय  के  निकट  रेलवे  फाटक

 6357,  श्री  जगन्नाथ  राव  मोदी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  को  पता  है  कि  विकरौली  उपनगरीय  के  लोग  विरोधी

 स्टेशन  के  निकट  रेलवे  फाटक  खोलने  की  लगातार  मांग  कर  रहे  हैं

 यदि  तो  कब  तक  यह  काय  क्रिया  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  !

 x
 रेलवे  मन्त्री  :  श्र  :  विरोधी  के  निकट  स्टेशन  कं  दक्षिण

 की  दौर  एक  नया  सरकार  बनाया  गया  कौर  11-4-64  को  खोला  गया  |  इसके  साथ  ही

 विंमान  समपार  नं ०  13  बन्द  कर  दिया  गया  जैसा  कि  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  ने  मान  लिया  था  |

 क्या  सरकार  के  रूप  में  महाराष्ट  हाऊसिंग  बोझ  द्वारा  पास  में  निर्मित  मकानों  तक

 पहुँचने  के  लिए  बनाया  गया  था  कौर  उसका  खच  उसी  als  द्वारा  दिया  जाना  था  |

 इसके  तुरन्त  बाद  विखरौली  गांव  के  निवासियों  ने  सरकार  ना  13  को  फिर  से  खोलने  के

 लिए  महाराष्ट्र  उच्च  न्यायालय  में  एक  रिट  दायर  किया  |  उच्च  न्यायालय  ने  27-4-64  को

 अन्तरिम  आदेश  पास  किया  जिसमें  रेल  प्रशासन  को  नया  समपार  बन्द  करने  कौर  पुराने  समपार

 न०  13  को  फिर  से  खोलने  को  कहा  गया  |  इस  भ्रादेदा  पर  1-5-64  को  aaa  किया  गया  कौर  तब

 से  मामला  बम्बई-सिटी  दिवानी  अदालत  में  अन्तिम  निर्णय  के  लिए  पड़ा  है  |

 दोनों  समपारों  को  खुला  रखना  रेल  प्रयास  के  लिए  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  इन  दोनों

 पारों  के  बीच  मुश्किल  से  4#  फर्जी  ग  का  अन्तर  है  कौर  वह  भी  ऐसे  खंड  पर  जहां  रल  यातायात

 बहुत  अधिक  है  |  इसे  देखते  हुए  कौर  यह  भी  कि  समपार  नं ०
 13  को  बन्द  करने  के  सम्बन्ध  में

 राष्ट्र  सरकार  की  सहमति  प्राप्त  करने  के  बाद  ही  रल  प्रयास  नया  समपार  खोलने  के  लिए

 जी  हम्ना  था  नये  समपार  को  फिर  से  खोलने  का  सवाल  तभी  उठेगा  यदि  दीवानी  seme  यह
 सला  करें  कि  पुराना  समपार  बन्द  कर  दिया  जाय  |

 दिल्ली  प्रभाग  के  स्टेशन  सहायक  मास्टरों

 तथा  गारों  के  सम्बन्ध  में  दिये  गये  आदेश  को  लागू  करना

 6358.  श्री  राजदेव  fag  :  कया  रेलवे  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  बोर्ड  के  पत्र  संख्या  ई  अर  1-11  दिनांक  25  1969

 के  अनुसार  स्टेशन  सहायक  स्टेशन  चालकों  तथा  गार्डों  इत्यादि  के  सभी  ग्रेडों  में

 छुट्टी  रिज  के  लिये  कम  से  कम  16,  2/3  प्रतिशत  पदों  की  व्यवस्था  की  गयी
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 यदि  at,  तो  कया  उत्तर  रेलवे  के  दिल्ली  प्रभाग  में  गार्डों  चालकों  के  सभी  प्रेतों

 अर्थात  तथा  ग  के  सम्बन्ध में  इस  आदेश  को  लागु  किया  गया  है  ;

 क्या  इसे  स्टेशन  मास्टरों  तथा  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  के  सम्बन्ध  में  भी  लागू  किया

 गया  है  ;  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 कया  रेलवे  बोर्ड  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कोई  प्रक्रिया  तेयार  की  है  कि  खंड

 रेलवे  उसके  आदेश  को  ठीक-ठीक  तथा  उचित  समय  के  भीतर  लागू  करती  है  ;  कौर

 (8)  यदि  तो  उसका  व्यौरा  कया  है  कौर  रेलवे  बोर्ड  द्वारा  स्टेशन  मास्टरों  के  सम्बन्ध  में

 इस  आदेश  को  लागु  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  (att  :  परिचालन  कर्मचारियों  की  विभिन्न  कोठियों  के  लिए  छुट्टी

 रिजर्व  का  न्युनतम  निर्धारित  प्रतिशत  16.2/3  हैं  जब  कि  रनिंग  कमंचारियों  के  लिए  यह  15  प्रतिदिन

 है  |  रेलवे  ats  के  25-11-1968  के  पत्र  में  रेल  प्रशासनों  को  केवल  इतना  ही  अघिकार  दिया  गया  है

 कि  यदि  गाड़ी  परिचालन  को  संरक्षा  से  सम्बद्ध  कोटियों  में  geet  रिज बं  का  प्रतिशत  निर्धारित

 न्यूनतम  से  कम  तो  उसे  उस  न्यूनतम  तक  लाया  जाय  |

 ate  सुचना  मंगायी  जा  रही  है  अर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 कौर  (=)  यदि  कोई  स्पष्टीकरण  झ्रावइ्यक  न  हो  अन्य  व्यावहारिक  कठिनाइयां  न

 तो  रेलवे  बोड़े  के  area  रल  प्रशासनों  द्वारा  सदैव  उचित  समय  के  अन्दर  क्रियान्वित  किये

 जाते हैं  ।

 मैसेज  सौराष्ट्र  सीमेंट  एसिड  केमिकल  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  तथा  मेसर्स

 मद्रास  सीमेंट  में  मोमेंट  की  उत्पादन  लागत  को  जांच

 6359,  श्री  लताफत  चली  खा  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमेंट  संबंध धी  vase  श्रायोंग  ने  1961  में  मैक्स  सौराष्ट्र  सीमेंट  एण्ड  केमिकल

 इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  तथा  aga  सीमेंट  को  सीमेंट  पर  तथा  मूल्य  दिया  कौर  आयोग  द्वारा  1962

 को  दूसरी  तिमाही  में  उनकी  लागत  के  बारे  में  विचार  किया  जाना  था  ;

 क्या  उनको  उत्पादन  लागत  पर  कभी  विचार  नहीं  किया  गया  कौर  वे  15  1969

 तक  तीन  सूत्री  प्रणाली  के  श्रन्तगंत  अ्रघिकतम  तथा  मुल्य  लेते  रहे  ale  तो  उनको  लागतों  की

 जांच न  किये  जाने  के  क्या  कारण हैं  ;

 क्या  उन  कारखानों  को  जिनमें  बाद  में  उत्पादन  प्रारम्भ  अधिकतम  मूल्य  रखने

 दिया  गया  कौर  उनके  बारे  में  कोई  उत्पादन  लागत  जांच  नहीं  की  यदि  तो  क्या

 कारण  हैं  ;  शर

 क्या  सौराष्ट्र  सीमेंट  की  उत्पादन  जैसा  कि  उसके  सन्तुलन  पत्र  से  पता  चला  है

 भ्रमण  कारखानों  की  तुलना  में  सबसे  कम  है  गौर  इसकी  साधारण  कीमत  बिना  किसी  लागत  जांच  के

 सबसे  अधिक  है  ?
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 औद्योगिक  fasta,  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  wait

 से  (a):  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  इस  विषय  पर  सरकारी  संकल्प  की  दौर

 आकर्षित  किया  जाता  जिस  की  एक  प्रति  संलग्न  है  |

 [  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  se  3196/70  |]

 मेसी  सौराष्ट्र  सीमेंट  एण्ड  केमिकल  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड

 ait  मैसेज  मद्रास  सीमेंट  के  सीमेंट  के  मूल्य

 6360,  श्री  लताफत  चली  सां  :  क्या  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा

 कांधे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  1960  में  सीमेंट  की  उत्पादन  लागत  कौर  मूल्यों  का  अध्ययन  करने

 के  लिये  नियुक्त  प्रफुल्ल  आयोग  ने  मैसस  सौराष्ट्र  सीमेंट  एण्ड  कैमिकल  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  कौर  मैक्स

 मद्रास  सीमेन्ट  के  लिये  1962  के  दूसरी  तिमाही  तक  इन  एककों  की  शझ्रन्तिम  उत्पादन  लागत  का

 प्रध्ययन  करने  से  पूर्व  सोन  वेली  पोर्ट  लेंड  सीमेन्ट  के  लिये  सिफारिश  किये  गये  मूल्य  से  कम  मुल्य

 देते  का  सुभाव  दिया  था  ;

 बया  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  दोनों  कम्पनियों  उनकी  उत्पादन  लागत  का  अघ्ययन

 किये  बिना  कौर  बावज़ूद  इसके  कि  उनके  द्वारा  प्रकाशित  संतुलन  पत्रों  से  सोन  वेली  की  उत्पादन  लागत

 से  कम  उत्पादन  लागत  का  पता  लगता  9  तक  सोन  वेली  को  तुलना  में  अधिक  मूल्य  दिया

 जाता  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  2

 प्रौद्योगिक  झात्तरिक  व्यापार  समवाय-किये  मन्त्री  (  श्री  फजरुद्दीन  चली

 :  से  (  :  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  उक्त  विषय  पर  सरकार  के  संकल्प  की  कौर

 रात  किया  जाता  जिसकी  एक  प्रति  संलग्न  है  |

 [  प्रंयालय में
 रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  zo  3197/70 |

 सीमेंट  के  मूल्य

 स०  सीमेंट  8  (27)  /  61.  अपने  संकल्प  संख्या  सीमेंट  8  (5)  /  60  दिनांक  20

 1960  में  भारत  सरकार  ने  यह  समझते  हुए  कि  सीमेंट  उद्योग  के  सभी  पतलूनों  अर्थात्

 विकास  शादी  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  इस  उद्योग  की  व्यापक  समीक्षा  झ्रावश्यक

 प्रफुल्ल  आयोग  से  जांच  करने  का  निवेदन  किया  था  ।  आयोग  ने  जांच  करने  के  पश्चात्  झपना
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  |

 2,  ब्रा योग  की  मुख्य  सिफारिशें  इस  प्रकार  हैं  :

 खुले  सीमेंट  का  कारखाने  से  चलते  समय  का  afar
 मुल्य  इस  प्रकार  निर्मित  किया

 जाना  चाहिए  :
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 एकक  प्रति  wifes  टन  मुल्य

 ee
 (  रू०

 )

 1,  डालमिया  भारत  67.50

 2.  aly  सीमेंट  कण०  लि०  73.00

 73,00 3,  उड़ीसा  सीमेंट्स

 4,  रोहतास  इंडस्ट्रीज  लि०  73.00

 मैसूर  आयरन  एण्ड  स्टील  ि वक््स  73.50

 6,  To  सी ०  सी ०  73.50

 73.50 7,  के०  सी ०  पी०  fro

 8.  डालमिया  दादरी  सीमेंट  Fo  लि०  75.00

 बगलकोट  सीमेंट  कं  लि०  75.00

 75.00 10.  उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  कारखाना

 75.00 जयपुर  उद्योग  लि  ०

 12.  gate  सीमेंट  75.50

 13,  इण्डिया  सीमेंट्स  लीं  76.50

 14.  सतना  सीमेंट  77.50

 15,  कल्याणपुर  लाइन  एण्ड  सीमेंट  वक्त  79.00

 16,  सोन  वेली  पोलैण्ड  सीमेंट  कं  ०  लि०  79.00

 17,  श्री  दिग्विजय  सीमेंट  कं  ०  लि०  79  00

 दनि बुन  79.50 18,  पण्यम  सीमेंट्स  एण्ड  मिनरल  इंडस्ट्रीज

 19,  त्रावणकोर  सीमेंट्स  लि०  1U5  UU
 ध त  nn

 ह

 कारखाने  से  चलते  समय  के  इन  मूल्यों  को  1  1961  से  30
 मि

 1964  तक

 प्रदत्त  रहने  चाहिए  |  यदि  इन  मुल्यों  प्रशासनिक  दृष्टि  से  भूतलक्षी  प्रभाव  देना  संभव  न  हो  तो

 अनेक  कारखानों  के  मूल्यों  का  इस  प्रकार  उपयुक्त  रूप  से  समायोजन  जाना  चाहिए  जिससे  1

 1961  से  लेकर  उस  तारीख  तक  के  मुल्यों  का  ध्यान  रखा  जा  सके  जब  ये  मुल्य  लागु

 किए  गए  |

 सौराष्ट्र  सीमेंट  ऐण्ड  केमिकल  इंडस्ट्रीज  लि०  ate  मद्रास  सीमेंट्स  लि०  नाम  के  जिन

 दो  कारखानों  ने  1961  में  उत्पादन  आरम्भ  किया  उनके  बारे  में  यह  सिफारिश  की  गयी  थी  उनके

 खुले  सीमेंट  का  कारखाना  निकलता  विक्रय  मूल्य  77.50  रु०  प्रति  मीट्रिक  टन  निश्चित  किया  जाये  |

 यह  दर  1  1961  से  लेकर  एक  वर्ष  तक  लागू  रहेगी  और  उनकी  लागत  के  बारे  में  जांच

 आयोग  द्वारा  1962  की  दूसरी  तिमाही  में  की  जायेगा  ।
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 यदि  कोई  कारखाना  cae  पश्चात्  किन्तु  जन  1964  से  पूर्व  उत्पादन  श्रारम्भ  करता  है

 तो  उसका  प्रचलित  प्रथा  के  भारत  सरकार  द्वारा  तथा  आधार  पर  नियत  किया

 जाये  फिर  जब  वह  कारखाना  वाणिज्यिक  स्तर  पर  कम  से  कम  एक  ay  की  अवधि  तक  नियमित

 रूप  से  उत्पादन  करता  रहे  तब  उसका  मामला  विस्तृत  अन्वेषण  के  लिए  आयोग  के  पास  भेज

 दिया  जाये  |

 भविष्य  भारत  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  पैक  करने  का  जो  खां  नियत  किया

 जायेगा  वह  सीमेंट  के  बोरों  के  उद्घृत  मूल्यों  के  आधार  जब  भी  वे  मूल्य  ay  किये  तय

 किया  जाना  चाहिए  |  चू  कि  पैकिंग  पर  होने  वाला  आनुषंगिक  व्यय  कारखाना  निकलते  मूल्यों  में

 सम्मिलित  कर  लिया  गया  इस  व्यय  में  केवल  बोरों  की  लागत  लगायी  जानी  चाहिए  ।

 afar  बिक्री  एजेन्टों  को  दिये  जाने  वाले  कमीशन  की  व्यवस्था  कारखाना  निकलते  मूल्यों
 में  कर  ली  गयी  राज्य  व्यापार  निगम  को  इस  हिसाब  में  उत्पादकों  व  बिक्री  एजेन्टों  को  कोई

 भुगतान  नहीं  करना  चाहिए  |

 जब  कभी  घंटों  के  wet  व  बिजली  पैदा  करने  के  काम  कराने  कोयले  के

 डिलीवरी  मुल्य  घटे  या  बढ़े  अथवा  खरीदी  गयो  कारखाने  की  बिजली  के  प्र शुल्कों  में  कोई  परिवहन

 हो  तो  संबंधित  कारखानों  के  सीमेंट  के  जिन  मूल्यों  को  सिफारिश  की  गयी  है  उनको  कायम  रखने  के

 लिए  इस  संबंध  में  उपयुक्त  समायोजन  किया  जाना  चाहिए  |

 सीमेंट  की  अतिरिक्त  उत्पादन-क्षमता  हेतु  लाइसेंस  देने  के  संबंध  में  सरकार  को  लचोली

 नीति  भ्र पना नी  चाहिए  कौर  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  जिन  पुराने  उत्पादकों  के  पास  संसाधन

 व  तकनीकी  जानकारी  है  उन्हें  सीमेंट  के  नये  कारखाने  खोलने  या  वर्तमान  उत्पादन  क्षमता  को  बढ़ाने

 से  निरुत्साहित  न  किया  जाये  या  रोका  न  जाये  |

 (*)  झ्राद्या  है  कि  1964  में  सीमेंट  की  मांग  128  लाख  मीट्रिक  टन  तक  बढ़  जायेगी  कौर

 सीमेंट  के  उत्पादन  के  लिए  म्रतिरिक्त  उत्पादन-क्षमता  हेतु  लाइसेंस  देने  को  झावद्यकता  है  |

 चू  कि  सीमेंट  के  आन्तरिक  व्यापार  के  संबंध  में  राज्य  व्यापार  निगम  ने  अपने  artsy

 मुक्त  ही  कर  लिया  इसकी  विंमान  वितरण  प्रणाली  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  जाना  चाहिए  |

 3,  सरकार  ने  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  को  तथा  सीमेंट  के  मूल्यों  को  एक  सीमा  तो  स्थायी

 रखने  की  श्रावव्यकता  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  प्रफुल्ल  ara  सिफारिशों  पर  सावधानी  नपुंसक
 विचार  किया  है  |  सरकार  प्रयुक्त  आयोग  की  इस  बात  से  सहमत  है  कि  ऐसी  परिस्थिति

 पैदा  को  जाये  जिससे  उत्पादन  अपेक्षाकृत  बढ़ें  क्योंकि  श्रुति  रूप  से  fasta  करने  पर  उससे

 उपभोक्ताओं  का  हित  होगा  |

 4,  जबकि  प्रफुल्ल  आयोग  ने  इत  बात  को  ध्यान  में  रखा  है  कि  प्रत्येक  कारखाने  के  लिए

 अलग-अलग  मुल्य  निर्धारित  करने  की  वर्तमान  प्रणाली  से  इस  उद्योग  के  कारखानों  को  कौर  कुशलता

 सुधार  करने  TAT  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  पर्याप्त  प्रोत्साहन  नहीं  मिला  उसने  इस  उद्योग  के

 अघिकांश  कारखानों  के  लिए  लगभग  समान  मूल्य  की  सिफारिश  नहीं  की  है  क्योंकि  विभिन्न  कारखानों

 की  उत्पादन  लागत  में  स्पष्ट  रुप  से  बहुत  अन्तर  है  |  सरकार  ने  इस  पर  लच्छो  तरह  से  विचार
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 से

 कर  लिया  है  कि  प्रत्येक  कारखाने  की  उत्पादन  लागत  के  आधार  पर  विभेदी  मुल्यों  की  बेईमान

 प्रणाली  काय  कुशलता  तथा  उत्पादन  बढ़ाने  में  सहायक  नहीं  है  शौर  इस  उद्योग  के  लिए  एक  समान

 मुल्य  निर्धारित  किया  जाना  चाहिए  ताकि  जिन  कारखानों  को  उत्पादन  लागत  अपेक्षाकृत  श्रमिक  है

 उन  पर  बचत  करने  के  लिए  कौर  भ्रमित  दबाव  पड़  सके  श्रौर जो  कारखाने  बचत  कर  सकें  उन्हें

 उसका  लाभ  मिल  सके  |  तथापि  सरकार  यह  मानता  है  कि  जिन  थोड़े  से  कारखानों  की  कुछ  faze

 कारणों  से  उत्पादन  लागत  अपेक्षाकृत  काफी  अधिक  उन्हें  कुछ  समय  तक  के  लिए  एक  ऐसा

 अतिरिक्त  मूल्य  लेने  की  झ्र नुम ति  देनी  होगी  जिससे  वे  उस  समय  तक  उत्पादन  जारी  रख  सकें  जब

 तक  उत्पादन  लागत  के  समान  स्तर  पहुंच  कर  एक  समान  मुख्य  पर  अरपना  माल  बेचने  के  योग्य  न

 हो  जायें  |

 5,  प्रफुल्ल  आयोग  ने  कारखाने  से  चलते  समय  के  मुल्यों  में  वृद्धि  के  क्रम  के  संबंध  में  जो

 सिफारिश  की  है उसके  बारे  में  सरकार  ने  यह  देखा  है  कि  geal  में  प्रतिकाश  बृद्धि  के  कारण  हैं  ।

 सीमेंट  उद्योग  संबंधी  मजूरी  ats  की  सिफारिशों  की  क्रियान्विति  के  फलस्वरूप  मजूरी  की  बढ़ाया

 खानों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  के  लिए  पंचाट  का  लागू  किया  जाना  कौर  उसके  फलस्वरूप

 चुना पत्थर  /  समुद्री  रेत  शादी  की  लागत  बढ़  पहले  सैनिक  कोयले  की  दरों  में

 बिजली  प्र शुल्कों  att  साथ  ही  राज्य  सरकारों  द्वारा  बिजली  पर  लगाये  गये  करों  में  कौर

 स्टोर  की  ग्न्य  वस्तु ग्न ों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  ।  इन  सब  बातों  के  होते  हुए  जेसा  कि  प्रफुल्ल  आयोग

 का  विचार  प्रबन्ध  संबंधी  श्रमिक  भ्र्च्छे  नियंत्रण  से  बचत  की  जा  सकती  है  ate  सरकार  प्रफुल्ल

 आयोग  के  इस  सुभाव  से  सहमत  है  कि  इस  उद्योग  को  भविष्य  में  उत्तरोत्तर  अपनी  उत्पादन  लागत

 घटाने  के  लिए  प्रत्येक  प्रयत्न  करना  चाहिए  |  मकान  आदि  बनाने  के  काम  जाने  वाली  सीमेंट  जेसी

 आधारभूत  चीज  के  मूल्य  में  अनुचित  वृद्धि  को  रोकना  कितना  महत्वपूर्ण  इसके  बारे  में  सभी

 जानते  हैं  |  एक  कौर  तो  उपभोक्ताओं  के  हितों  का  ध्यान  रखते  हुए  ate  दूसरी  ae  उत्पादन  बढ़ाने

 हेतु  पर्याप्त  प्रोत्साहन  देने  कौर  उत्पादन  लागत  घटाने  के  लिए  बचत  करने  के  लिए  सरकार  यह

 आवश्यक  नहीं  sama  कि  आयोग  ने  मुल्य  में  जितनी  बृद्धि  करने  की  सिफारिश  को  sat  वृद्धि

 करना  अनावश्यक  है  |

 6.  सरकार  ने  इस  उद्योग  के  लिए  खुले  मोमेंट  का  एक  समान  कारखाना

 निकलता  मूल्य  69,50  रुपये  प्रति  मीट्रिक  टन  निश्चित  किया  है  |

 नीचे  लिखे  कारखानों  के  संबंध  में  एक  अतिरिक्त  मूल्य  जेसा  कि  नीचे  दिखाया

 गया  अनुमति  दी  जायेगी  |

 इण्डिया  सीमेंट्स  >

 दिग्विजय

 सतना

 कल्याणपुर  |

 3  रु०  प्रति  मीट्रिक  टन

 सोनौली

 पाया
 े

 सौराष्ट्र  |  5,50  रु०  प्रति  मीट्रिक  टन
 मद्रास

 भाव नकीर  सीमेंट  J  25,50  रु०  प्रति  मीट्रिक  टन
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 उपयु क्त  मूल्यों  में  बिक्री  एजेन्टों  को  दिया  जाने  वाला  (1.50  रु०  प्रति  मीट्रिक

 पैकिंग  पर  होने  वाला  आनुषंगिक  व्यय  1.25  रु०  प्रति  मीट्रिक  टन  सम्मिलित  नहीं  है  |

 इनका  भुगतान  करने  की  ada  प्रणाली  प्रचलित  रहेगी  ।

 उपयु क्त  मुल्यों  में  पुनर्स्थापना  तथा  विकास  शादी  wea  स्वीकृत  कार्यों  के

 लिये  2.00  रु०  प्रति  मीट्रिक  टन  का  भत्ता  सम्मिलित  इस  संबंध  में  पुनर्स्थापना  भत्ते  के  संबंध  में

 लागु  होने  वालो  वर्तमान  प्रक्रिया  लागु  होगी  |

 ये  मूल्य  सरकार  की  कोतवाली  के  परिणामस्वरूप  जिसमें  ईधन  के  कारखाने  की  बिजली

 के  मूल्यों  का  बढ़ना  सम्मिलित  होने  वाले  परिवर्तनों  के  लिए  श्रावइ्यकता  पड़ने  पर  किए  गये

 समायोजनों  के  घिन  रहते  हुए  31  1966  तक  प्रवृत्त  रहेंगे  ।

 नये  कारखानों  के  श्र  पर्याप्त  विस्तार  के  मामलों  के  बारे  में  उपर  निर्धारित  सामान्य

 ara  के  भ्रन्तगंत  विचार  किया  जायेगा  |

 खुले  सीमेंट  का  परिणामी  बिक्री  मुल्य  94  रु०  प्रति  मीट्रिक  टन  जमा  उत्पादन  शुल्क
 होगा  |

 इन  मूल्यों  को  निशचित  करने  में  सरकार  ने  उस  बीच  की  अवधि  कामयाब  रखा  है  जो

 1  1961  से  लंब  तक  बीती  हैं  ।  उपयु क्त  कारखाना  निकलते  व  बिक्री  मुल्यों  को  सीमेंट  नियंत्रण

 आदेश  के  उपबन्धों  के  ala  प्रघिसूचत  किया  जा  रहा  है  शर  1  1961  से  लागु  होंगे  ।

 सरकार  बराबर  इस  पर  निगाह  रखेगी  कि  इन  नीतियों  के  लागू  होने  पर  यह  उद्योग  किस  तरह  से

 चलता  है  शर  ऐसे  उपाय  करेगी  जो  उपभोक्ताओं  के  हितों  में  श्रावक  जायेंगे  ।

 7.  सरकार  यह  स्पष्ट  करना  चाहतों  है  कि  सीमेंट  के  उत्पादन  के  लिए  अतिरिक्त  उत्पादन

 क्षमता  हेतु  लाइसेंस  देने  की  विंमान  नीति  का  अभिप्राय  सीमेंट  उद्योग  में  पदा पं णा  करने  वाले  नये

 पतियों  को  प्रोत्साहन  देना  है  किन्तु  इसका  झा दाय  विंमान  एककों  का  विस्तार  रोकना  नहीं  है  |

 8,  सरकार  प्रफुल्ल  आयोग  को  इस  बात  से  सहमत  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  वितरण

 कराने  की  वर्तमान  प्रणाली  में  कोई  परिवर्तन  आवश्यक  नहीं  है  |

 9,  प्रदूषक  आयोग  ने  कई  अन्य  सहायक  सिफ़ारिशों  की  हैं  ।  इनको  ध्यान  में  रख  लिया  गया

 उन  पर  यथा  समय  उपयुक्त  कायंवाहो  की  जायेगी  |

 श्रीदेवी

 alee  दिया  जाता  है  कि  इंस  संकल्प  की  एक  प्रति  सभी  संबंधित  व्यक्तियों  को  भेज  दी

 जाये  तथा  इसे  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  किया  जाये  |

 go  (qo

 भारत  सरकार  |

 भारतीय  रेलवे  में  औषधि  निर्मितियों  के  स्थायी  करर  के

 लिये  व्यावसायिक  परोक्ष

 6361,  श्री  राजदेव  सिंह  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रेलों  पर  औषधि  निर्मितियों  को  अपने  संवर्ग  में

 करण  के  पात्र  बनने  से  प्रथमोपचार  की  एक  व्यावसायिक  परीक्षा  देनी  होती  है  |
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 4  1970  लिखित  उत्तर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  डाक्टरों  और  नसों  के  लिये  ऐसी  परीक्षा  की  आवश्यकता

 पदों  ग्रोवर

 यदि  उक्त  भाग  तथा  का  उत्तर  तो  उसके  क्या  कारा  हैं  !

 मन्त्री  :  से  सुचना  इकट्ठी  की  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर

 @  दी  जायगी |

 भारतीय  tat  में  औषधि  निर्माताग्रों  के  पद

 6362,  श्री  राजदेव  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रेलों  में  रोधी  निर्माता गों  के  कितने  पद  हैं  ;

 सभी  रेलों  में  विभिन्न  तिथियों  को  रिक्त  पदों  की  संख्या  कितनी  थी  ;

 उन्हें  न  भरने  के  कया  कारण  आर

 a4  1968-69  में  रोधी  निर्मितियों  के  कितने  पद  छोड़  दिये  गये  १

 रेलवे  मन्त्री  :  से  :  सूचना  इकट्ठी  को  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  |

 दिल्ली  में  प्रकाशन  कार्य  की  नई  कम्पनियां

 तरीक़  व्यापार  तथा 6363,  श्री  सरदार  श्रमजद  चली  :  क्या  श्रौद्योगिंक

 समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितनी  नई  कम्पनियों  ने  दिल्ली  में  1968  से  धमाके  1970  तक  प्रकाशन

 काय  प्रारम्भ

 उन  कम्पनियों  के  निदेशकों  उनके  पंजीकृत  कार्यालयों  मुख्यालयों  के  नाम

 तथा  पते  क्या  क्या  हैं  ।

 इनमें  से  किन  कम्पनियों  अथवा  उनके  निदेशकों  श्र  संवेदकों  ने  श्रम रोकी  प्रकाशकों

 शौर  विदेशियों  के  साथ  सहयोग  के  लिए  करार  किये  हैं  ;  are

 कया  ये  सभी  कम्पनियां  अपने  भवनों  के  बाहर  अपने  नाम  पट्ट  लगाते  है  f

 औद्योगिक  श्रात्तरिक  व्यापार  समवाय  कार्य  स्त्री  फखरुद्दीन  चली

 तथा  :  अक्तूबर  1968  से  1970  तक  को  अवधि  के  हिस्सों  द्वारा

 सीमित  इस  प्रकार  की  14  कम्पनियां  दिल्ली  में  पंजीकृत  हुई  थी  |  उनके  पंजीकरण

 पंजीकृत  कार्यालयों  के  पते  तथा  उनके  निदेशकों  के  नामों  के  व्यौरे  संगीत  विवरण-पत्र  में  दिये  गये

 में  रखा  गया  |  देखिये  dea  एल०  ठी  ०  3198/70]

 उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  मै०  शअ्रमेरिन्द  पब्लिशिंग  कम्पनी  लिमिटेड  ने

 विदेशी  प्रकाशक  मै०  अमे  रिन्द  पब्लिशिंग  कारपोल

 are

 से  सहयोग  का  करार  क्रिया है  ।
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 Wri  tten  Answers  April  14,  1970

 कम्पनी  प्रीमियम  के  श्रन्तगंत  पंजीकृत  प्रत्येक  कम्पनी  के  लिये  अधिनियम  की  धारा

 147  (1)  के  उपबन्धों  की  दातों  कार्यालय  अथवा  वह  स्थान  जहां  उसका  कारोबार

 चल  रहा  के  बाहर  अपने  नाम  तथा  पंजीकृत  कार्यालय  का  इंगित  अथवा  नाम  पट्ट

 भ्रपेक्षित  है  |

 उत्तर  रेलवे  के  कांगड़ा  घाटी  ale  कालका  शिमला  में  डीजल  से

 चलने  वाली  रेलगाड़ियों  की  व्यवस्था  करना

 6364,  श्री  हेमराज  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लाभप्रद  रेलवे  लाइनों  पर  विचार  करने  वाली  समिति  ने  यह

 सिफारिश  की  है  कि  उत्तर  रेलवे  को  छोटी  लाइन  वाले  कांगड़ा  घाटी  सेक्शन  कौर  कालका-दिखला

 सेक्शन  पर  डीजल  से  चलने  वाली  रेलगाड़ियों  को  व्यवस्था  की  जाय  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  goat  पूर्व  कांगड़ा  घाटी  सेक्शन  के  लिये  कुछ  इंजनों  के

 area  दिये  गये  थे  ;  झर

 यदि  तो  उनके  बारे  में  क्या  gars  |  कौर  इन  छोटो  लाइन  वाले  सेक्टरों  पर

 कब  तक  डीजल  से  चलने  वालो  रेलगाड़ियां  की  व्यवस्था  की  जायेगी  !

 रेलवे  मन्त्री  :  जी  हां  |  कालका-शिमला  खण्ड  में  कुछ  हिस्से  पर  डीजल

 इंजन  से  गाड़ी  चलायी  जाती है  ।

 az  1964-65  में  भारतीय  रेलों  के  लिये  छोटी  लाइन  के  25  डीजल  इंजन

 प्राप्त  किये  गये  थे  att  उनका  आबंटन  इस  प्रकार  किया  गया  था

 उत्तर  10

 15

 चौथी  योजना  में  छोटी  लाइन  के  10  डीजल  इंजन  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।  aa  जैसे

 थे  इंजन  उपलब्ध  होंगे  प्र लाभप्रद  दाखा  लाइन  1969  को  सिफारिशों  को  ध्यान  में
 रखते

 हुए  विभिन्न  खण्डों  के  डीजली  करर  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  |

 मद्रास  जनता  एक्सप्रेस  गाड़ी  को  पठानकोट  तक  बढ़ाना

 6365,  श्री  हेमराज  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्री  नगर  एक्सप्रेस  तथा  काश्मीर  मेल  रेलगाड़ियों  में  ag  भर  भोड़

 रहती  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कलकता  पूर्वी  क्षेत्र  शौर  बम्बई  के  लोग  क्रमशः

 सियालदह  एक्सप्रेस  तथा  पश्चिमी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  का  प्रयोग  करते

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दक्षिण  भारत  के  राज्यों  के  लिये  पठानकोट  तक  कोई  गाड़ी

 नहीं  है  कौर
 उस क्षेत्र  के

 सैनिकों  शर  पर्यटकों  को  बहुत  कठिनाई  होती  कौर

 यदि  तो  क्या  जनता  की  सुविधा  के  लिये  मद्रास  जनता  एक्सप्रेस  को  पठानकोट  तक

 बढ़ाने  ate  पठानकोट  से  दिल्ली  तक  भीड़  कम  करने  का  सरकार  का  विचार  है  !
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 24  1892  क  लिखित  उत्तर

 बच् वर लव  मन्त्री  :  जी  हां  |  म्रघिकांशतः  अम्बाला  ate  पठानकोट  के  बीच  |

 कलकत्ता  कौर  पठानकोट  के  बीच  एक  सीधी  गाड़ी  अर्थात्  सियालदह-पठानकोट  एक्सप्रेस

 चलती  लेकिन  बम्बई  कौर  पठानकोट  के  बीच  कोई  सीधी  गाड़ी  नहीं  यद्यपि  इन  दोनों  स्टेशनों

 के  ata  1  age  से  15  नवम्बर  की  अवधि  फ्रंटियर  डाकगाड़ों  जो  दिल्ली  स्टेशन  पर  काश्मीर

 डाकगाड़ी  से  मेल  लेती  सीधे  डिब्बे  जोड़े  जाते  हैं  ।  प  िचमी  एक्सप्रेस  गाड़ी  बम्बई  सेन्ट्रल

 कौर  नई  दिल्ल  के  सोच  चलती  है  |

 (7)  ate  दक्षिण  भारत  के  राज्यों  से  पठानकोट  जाने  के  लिए  कोई  सीधी  गाड़ी  नहीं

 है  |  लेकिन  दिल्लो  |  नयी  दिल्ली  स्टेशन  पर  गाड़ी  बदलकर  सुविधाजनक  समय  पर  मेल  लेने  वाली

 गाड़ियां  उपलब्ध  हैं  ।  गाड़ी  न०  60  पठानकोट  से  22-50  बजे  छूटती  है  शौर  नयी  दिल्ली  9-55  बजे

 पहुँचती  @  कौर  यह  गाड़ी  नयी  दिल्ली  से  10-50  बजे  छूटने  वाली  गाड़ी  नं०  18  से  मेल

 लेती  है  ।  दूसरी  दिशा  गाड़ी  नं०  15  नयी  दिल्लो  स्टेशन  पर  11-10  बजे  पहुँचती  है प्र ौर

 21-10  बजे  गाड़ी  न०  59  से  मेल  लेती  इसलिये  17  aq  मद्रास-दिल्ली  जनता

 एक्सप्रेस  को  पठानकोट  तक  चलाना  न  तो  ग्रा वस् यक  सभा  गया  है  ate  न

 अम्बाला  खंड  में  लाइन  क्षमता  के  प्रभाव  के  कारण  ऐसा  करना  फिलहाल  व्यावहारिक  ही  है  |

 बिहार  में  गोविन्दपुर  खान  के  निकट  रेलगाड़ी  के  एक  डिब्बे  से  बस

 तथा  छोटे  हथियार  बरामद  होना

 6366,  श्री  देखी  शंकर  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  में  गोविन्दपुर  कोयला  खान  के  निकट  रेलगाड़ी  के  एक  माल

 डिब्बे  से  कुछ  बम  तथा  wea  छोटे  हथियार  बरामद  किये  गये  ate

 कया  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  है  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  !

 रेलवे  मन्त्री  :  जी  हां  |  24-3-70  को  कतरासगढ़  स्टेशन  पर  एक  खालों

 माल  डिब्बा  प्राप्त  मरा  जिसे  कोयला  लादने  के  लिए  तिनसुकिया  कोयला  खान  साइडिंग  पर  लगा

 दिया  गया  |  जब  इसे  खोला  तो  इसमें  सेनिक  विस्फोटक  पदार्थ  के  21  बक्से  पाये  जिसमें

 से  एक  के  साथ  छेड़-छाड़  की  गई  थी  |

 मामले  को  रिपोर्टे  पुलिस  स्टेशन/कतरास गढ़  को
 कर  दी  गयी  श्र  इसकी  जांच  की

 ज़ा  रही है  |

 पांडे  तथा  aia  समितियों  द्वारा  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये

 सुनाये  गये  मापदंड

 6367,  श्री  बेरी  sine  शर्मा  :  क्या  औद्योगिक  श्रात्तरिक  व्यापार  तथा

 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पत्ता  a पवि  इद  सरे
 ्

 ह क्या  देश  भर  में  उद्योगों  की  ca  ए  पांडे  तथा  बिंदु  समितियों  ने  कुछ

 दंडों  के  सुभाव  दिया है  ;
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Chaitra  24,  1982  (Saka)
 Urgent

 दक ‘Public  Importance

 क्या  ऐसी  शिकायतें  प्रात  हुई हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  उनका  पालन  नहीं  कर  रही

 शौर

 यदि  भाग  का  उत्तर  हां  में  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  !

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  समवाय-काय  मन्त्री  फखरुद्दीन  welt

 :  पांडे  तथा  वाच  कार्यकारी  दल  की  नियुक्ति  देश  भर  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए

 कोई  माप-दंड  निर्धारित  करने  हेतु  नहीं  की  गई  थी  |  पहले  कार्यकारी  दल  नियुक्ति  पिछड़े  हुए

 क्षेत्रों  का  निर्धारण  करने  के  लिये  कसौटी  का  सुभाव  देने  तथा  दूसरे  की  नियुक्ति  पिछड़े  हुए

 क्षेत्रों  में  उद्योग  आरम्भ  करने  के  लिए  राज्य  कोषीय  तथा  वित्तीय  प्रोत्साहन  के  बारे  में  सुभाव  देने

 क़े  लिए  को  गई  थी  ।

 (@)  a  :  प्रदान  ही  नहीं  उठते  |

 कट  ees

 भ्र विलम्ब तीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC

 IMPORTANCE

 अनाज  के  थोक  व्यापार  का  राष्ट्रीय कररा  करने  के  प्रस्ताव  का  afar  भारतीय

 अनाज  fam ता  संस्था  संघ  द्वारा  विरोध  किये  जाने  के  समाचार

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  (Moradabad):  Sir,  I  call  the  attention  of  the  Minister  of

 food  and  Agriculture  to  the  following  matter  of  urgent  public  importance  and  I  request
 that  he  may  make  a  statement  thereon

 “  Protest  by  Federation  of  All  India  Foodgrain  dealers  Association  against  move
 to  nationalisc  wholesale  trade  in  food

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  जगजीवन  :  सरकार  ने  नई  दिल्ली  में  अखिल  भारतीय

 खाद्यान्न  व्यापारी  संघ  के  तत्वावधान  में  हुए  खाद्यान्न  व्यापारियों  की  कनवेंशन  की  कार्यवाही  की

 रिपोर्ट  समाचार  पत्रों  में  देखी  है  |

 2,  सरकार  की  नीति  का  उद्देश्य  उत्पादक  को  प्रमुख  aa  के  लिए  सरकार  द्वारा  घोषित

 मूल्य  ate  सभी  महत्वपूर्ण  खाद्यान्नों  के  बारे  में  लाभकारी  मूल्य  दिलाना  है  ale  उत्पादक  तथा

 भोक्ता  का  विचौलिये  द्वारा  शोषण  भी  रोकना  है  ।  इसे  सुनिश्चित  करने  के  लिए  देश  में  विक्रय  अधिशेष

 का  काफी  उल्लेखनीय  भाग  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  खरीदने  के  लिए  यह  व्यवस्था  ay  की  गयी  है  |

 भारतीय  खाद्य  राज्य  सरकारें  ate  सहकारी  समितियों  जैसी  सरकारी  एजेंसियां  खाद्यान्नों  की

 भ्र घि प्राप्ति  तथा  सरकारी  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  उनका  वितरण  सम्बन्धी  किये  कर  रही  हैं

 कौर  इस  प्रकार  उत्पादक  तथा  उपभोक्ता  दोनों  के  हितों  की  सुरक्षा  कर  रही  सरकारी  क्षेत्र  की

 एजेन्सियों  द्वारा  राज्य  व्यापार  के  दायरे  को  बढ़ाने  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  समय  समय  पर  चल  रही

 स्थिति  की  दृष्टि  में  विचार  किया  जाता  है  |

 s  thi Shri  Om  Prakash  Tyagi  The  main  thing  i  tnt  s  whether  the  policy  being  followed
 by  Government  will  be  in  the  interest  of  the  traders  or  not.  The  producer  can  get  the
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 अविलम्बनीय  लोक-महत्त्व  के  विषय  की 14  1970

 ae  ध्यान  दिलाना

 maximum  price  only  when  there  is  a  competition  in  the  market.  In  this  connection  I  will

 say  that  the  Government  should  keep  in  view  the  cost  of  production  while  fixing  the  price

 of  the  foodgrains.  The  Government  should  also  safeguard  the  interests  of  the  farmers

 while  fixing  the  prices.

 In  is  true  that  the  Government  have  opened  centres  for  the  purchase  of  foodgrains

 at  the  rates  fixed  by  it  but  their  working  nceds  improvement.  Farmers  have  to  wait  in

 queues  for  a  long  time  for  their  turn  to  come.  In  this  connection  I  want  to  know  whether
 I  also  want  to  know  whether the  Government  have  created  sufficient  storage  capacity  ?

 the  Government  have  necessary  funds  of  four  thousand  crores  of  rupees  for  the  purchase
 further  wantto  know  whether  the

 of  foodgrains  through  State  Trading  Corporation  ?

 Government  have  made  alternative  arrangements  for  the  rehabilitation  of  the  persons  who

 will  be  rendered  jobless  as  a  conscquent  of  taking  over  this  trade  by  the  State  Trading

 corporation?

 The  Hon.  Minister  should  also  make  it  clear  that  there  is  no  conspiracy  behind  it

 to  bring  the  deficit  States  into  their  own  fold.

 Shri  Jagjiwan  Ram:  No  new  policy  has  been  adopted  We  have  been  following

 the  old  policy  which  has  been  discussed  and  accepted  by  this  House.  Some  dealers  met

 I  do  not  think  that  these  resolutions  are  so  impor- in  Delhi  and  passed  some  resolutions.

 tant  that  they  should  be  discussed  in  this  House.

 The  Hon.  Member  has  expressed  great  sympathy  for  the  farmers.  In  this  connec-

 tion  I  may  state  that  farmers  are  free  to  sell  their  produce  anywhere  they  like.  They  are

 not  bound  to  sell  their  produce  to  the  Government.  We  do  not  want  to  exploit  them.

 Similarly  the  dealers  are  also  free  to  purchase  the  foodgrains  at  a  rate  higher  than  Rs.  76

 This  arrangement  has  been  made  in  the  interest  of per  quintal  from  anywhere  they  like.

 the  farmer  as  well  as  consumer.  There  is  a  basic  difference  between  the  two  purchasers
 i.e.  the  Government  and  the  private  dealer.  The  Government  sends  the  foodgrains  where

 they  are  needed  most  and  the  dealer  sends  them  at  those  places  from  where  he  gets  the

 maximum  profit.  The  Hon.  Member  should  understand  this  position.

 So  far  as  the  question  regarding  selling  price  of  the  foodgrains  is  concerned  I  may
 state  that  we  have  to  pay  sales  tax,  market  and  administrative  charges,  interest  on  the  capi-
 tal,  storage  and  other  charges.  All  these  things  are  kept  in  view  while  fixing  the  selling
 price.

 We  have  now  created  sufficient  capacity  for  storing  the  foodgrains.  The  arrange-
 ments  made  by  Government  are  in  the  interest  of  both  the  farmer  and  consumer.

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  माननीय  मन्त्री  ने  इस  समस्या  को  श्रमिक  पहलू  से  निपटाने

 के  बजाये  सभा  की  भावनाओें  को  उभारने  का  प्रयास  किया  है  |  लाखों  लोग  खाद्यान्न  का  व्यापार  करते

 व्यापारियों  के  लगभग  20,000  प्रतिनिधि  दिल्ली  में  एकदम  हुये  थे  ।  बम्बई  में  यह  संकल्प  पास  किया

 गया  है  कि  खाद्यान्नों  के  थोक  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  |  इसी  way  व्यापारियों  के  दिल

 में  शंका  उत्पन्न  हुई  मैं  पुछना  चाहता  हूं  कि  क्या  एकाधिकार  को  समाप्त  करने  के  लिए  यह  पग

 उठाया  गया  है  अथवा  साधारण  व्यक्ति  की  सहानुभूति  प्राप्त  करने  के  लिए  ऐसा  किया  गया  है  |

 जब  सरकार  एक  व्यापारिक  रूप  में  बाजार  में  जाती  है  कौर  यह  कहती  कि  यदि  भाव  इस

 स्तर  विशेष  से  नीचे  गये  तो  सरकार  इस  चीज  को  निर्धारित  दर  पर  खरीद  लेगी  तो  व्यापारी  कें  लिए

 विमान  का  शोषण  करने  की  कोई  गुंजायश  नहीं  रह  जाती  |  aa  जबकि  सरकार  यह  घोषणा  कर
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 Calling  Attention  ta  Matter  of  April  14,  1970

 Urgent
 Public  Importance  a)

 रही  है  कि  हरी  क्रान्ति  के  पश्चात  देश  में  प्रदान  को  कोई  कमी  नहीं  ale  कि  कुछ  वर्षों  में  हम  अनाज

 का  निर्यात  करने  लगेंगे  तो  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव  पास  करने  की  क्या  आवश्यकता  थी  ?

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  बम्बई  श्रघिवेदन  में  पास  किये  गये  इस  प्रस्ताव  को  कि  खाद्यान्नों

 के  थोक  व्यापार  का  राष्ट्रीय  किया  जायें  क्रियान्वित  करने  का  सरकार  FT  विचार  यदि

 कार  एक  प्रतियोगिता  के  रूप  में  बाजार  में  प्रवेश  करती  है  कौर  खाद्यान्नों  का  मूल्य  निर्धारित  करती

 है  तो  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  परन्तु  यदि  राष्ट्रीयकरण  द्वारा  लाखों  लोगों  को  बेरोजगार  कर

 दिया  जाता  है  तो  हमें  आपत्ति  है  कौर  हम  चाहते  हैं  कि  उनके  हितों  की  रक्षा  की  जाये  |  क्या  श्राप

 ऐसे  कुछ  लोगों  कि  जो  कि  शोषण  करते  हैं  गतिविधियों  पर  विधिवत  ढंग  से  रोक  नहीं  सकते  ?  यदि

 सरकार  अनाज  के  समूचे  थोक  व्यापार  को  अपने  नियन्त्रण  में  लेती  है  तो  उसे  लगभग  1800  करोड़

 रुपये  की  पूजी  लगानी  पड़ेगी  |  कया  इतनी  बड़ी  राशि  को  उत्पादन  काय  पर  लगाने  के  बजाये  वितरण

 qt  लगाना  उचित  होगा  !

 सरकार  द्वारा  इस  व्यापार  को  अपने  हाथ  ले  लेने  के  फलस्वरूप  जो  लाखों  लोग  बेरोजगार  हो

 जायेंगे  क्या  उनको  वैकल्पिक  रोजगार  देने  के  प्रश्न  पर  भी  सरकार  ने  विचार  किया  है  ale  क्या

 सरकार  के  विचार  में  व्यापारी  तथा  सरकार  दोनों  के  लिए  इस  क्षेत्र  में  प्रतियोगी  के  रूप  में  काय

 करने  की  पर्याप्त  गुंजायश  है  !

 श्री  जगजोवन  राम  :  हमारा  अनुभव  यह  रहा  है  कि  जब  भी  किसान  अधिक  उत्पादन  करता

 हैं  तो  उसको  wat  उत्पाद  का  कम  मुल्य  मिलता  है  ।  मैंने  पिछले  कुछ  वर्षों  से  किसानों  को  यह

 आश्वासन  दे  रखा  है  कि  यदि  वह  किसी  वर्ष  भ्रमित  उत्पादन  भी  करते  हैं  तो  मूल्यों  को  गिरने  नहीं

 दिया  जायेगा  ।  इस  बारे  में  बिल्कुल  भी  सन्देह  नहीं  है  कि  यदि  इस  मामले  को  व्यापारियों  पर

 छोड़  दिया  जाता  है  ।  इस  ag  भी  मुल्य  गिर  जाते  |  जहां  तक  पु  जी  का  were  तो  मेरा  निवेदन  यह

 है  कि  यदि  सरकार  पू  जो  का  प्रबन्ध  नहीं  कर  सकती  तो  निजी  व्यापारी  पू  जी  का  प्रबन्ध  किस  प्रकार

 कर  सकते हैं  ?

 बम्बई  अधिवेशन  में  पास  हुए  प्रस्ताव  को  सरकार  क्रियान्वित  का  रही  हैं  ।  इस  बात  का

 उल्लेख  मैंने  मुख्य  प्रश्न  के  उत्तर  में  भी  किया  है  |  व्यापारी  लोग  परचन  व्यापार  कर  सकते  हैं  |

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr):  It  has  been  stated  that  Government  takes  over
 a  particular  trade  for  the  benefit  of  the  people.  Ido  not  want  to  indulge  in  this  discussion  .
 I  simply  want  to  know  whether  it  will  be  possible  for  the  Government  to  take  over  the
 wholesale  trade  of  foodgrains  in  a  definite  period.  I  would  also  liketo  know  as  to  how  much

 foodgrains  are  being  purchased  and  distributed  by  Government  agencies  and  private  dealers

 separately  ?

 The  Hon.  Minister  should  also  supply  figures  in  regard  to  the  purchase  and  sale

 price  of  foodgrains  in  various  states.  1  9150  want  to  know  whether  the  Hon.  Minister.  will

 give  an  assurance  that  Government  will  came  forward  to  purchase  the  foodgrains  in  time

 and  will  also  pay  reasonable  price  to  the  farmers  for  their  produce  ?

 Shri  Jagjiwan  Ram:  The  Government  do  not  intend  to  take  over  the  wholesale

 trade  of  all  kinds  of  foodgrains  in  the  country.  The  wholesale  trade  in  foodgrains  will  be

 nationalised  wherever  it  is  considered  necessary  and  where  we  wanted  to  nationalise  this

 trade  we  have  already  done  it.
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 24  1892  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 So  far  as  the  question  of  purchase  and  sale  p!  is  concerned  I  may  state  that  we

 purchase  it  at  the  rateof  Rs.  76  per  quintal  and  we  supply  to  states  at.  Rs.  78  per
 quintal  and  it  is  sold  to  consumers  after  adding  4  to  8  rupees  init.  Necessary  figures  will
 be  supplied  to  the  House  is  due  course.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi  -Sadar):  Will  the  Hon.  Minister  assure  that  the

 prices  will  not  be  allowed  to  fall  below  this  level  and  that  Government  will  make  purchases
 in  time  ?

 Shri  Jagjiwan  Ram :  1  assure  the  House  that  we  will  purchase  all  the  wheat  that
 will  be  offered  to  us  but  we  have  to  see  that  the  wheat  which  is  being  offered  to  us  is  of

 good  quality  because  we  have  fixed  the  said  rate  for  good  quality  wheat.

 a  पाव

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  dara में  उप-मंत्री

 प्रकाशन  :  मैं  श्री  फखरुद्दीन  चली  अहमद  की  कौर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  t—

 श्री  श्रीनिवास  मिश्र  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदान  है  |

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr):  I  rise  on  a  point  of  Order.  He  should  not  be
 allowed  to  speak  because  he  is  collecting  signatures  against  the  declared  Government
 policy  in  regard  to  privy  purses.

 शो  श्रीनिवास  fast  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदान  है  ।  मद  संख्या  4  (2)  (11)  कौर

 4  (2)  (111)  एक  जैसे  हैं  ।  उनको  दो  बार  रखे  जाने  का  क्रोध  औचित्य  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रिटिंग  की  गलती  है  |

 भारतीय  मानक  संस्था  का  aq  1966-67  का  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  तथा  हिन्दुस्तान

 मदीन  टूल्स  बंगलौर  की  ay  1688-69  के  वर्ष  की  समीक्षा  तथा

 लेखा  परोक्ष  प्रतिवेदन  इत्यादि

 शौद्यो  गिक  श्रान्त  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  भानु

 प्रकाशन  fag):  मैं  श्री  फखरुद्दीन  चली  अहमद  की  कौर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता हैं  :--

 (1)  ag  1966-67  के  लिए  इंडियन  स्टेंडर्ड  इत्वरी  ट्युशन  मानक  के  लेखे  के

 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  में  रखी  गई  |  देखिये  संख्या  एल०  टी ०

 3183/70]

 (2)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  श्रन्तगंत

 लिखित  पन्नों  की  एक-एक  प्रति  1--
 >

 हिन्दुस्तान  मदीन  goa  के  ag  ज  दोना 1962.69  ely  की

 कार  द्वारा  समीक्षा  ।
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 Papers  Laid  on  the  Table  Chaitra  24,  1892  (Saka)

 —

 वर्ष  1968-69  के  लिए  हिन्दुस्तान  मशीन  gee  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षित लेखे  कौर  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पशियां  न

 (at)  मशीन  टूल्स  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  अजमेर  के  ag  1967-68  के

 हाय  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 ag  1967-68  के  लिए  मदीन  टूल्स  कारपोल  दान  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  ,  का

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ौर  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  को

 टिप्पणियां  |

 मशीन  टूल्स  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  के  वह  1968-69

 के  काय॑  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 वर्ष  1968-69  के  लिए  मशीन  टूल्स  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड ,  का

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  कौर
 उन

 पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  |

 (3)  उपयुक्त  मद  4  के  मद  2  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए
 विलम्ब  के  कारणों  का  एक  विवरण  |  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०

 ठी०  3188/70]

 हैवी  इंजी  निर्धारण  कारपोरेशन  रांची  के  वर्ष  1968-69  की  समीक्षा

 इस्पात  तथा  भारी  इंजी  निर्धारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  कृष्ण  चंद्र  :  मैं  कम्पनी

 1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  झन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक

 प्रति  सभा-पटल  पर  रखेंगे  ——

 (1)  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  के  हवा  1968-69  के  काय  की

 करार  द्वारा  समीक्षा  |

 (2) ag  1968-69  के  लिए  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ate  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  |

 में  रखी  गई  |  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  3185/70]

 लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  1970  तथा  सरकार  दारा  लिये  गये  करा

 के  परिणाम  बताने  वाला  एक  विवरण

 faa  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  प्र०  घं०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 wat  हूं  :--

 1  संविधान के  श्रनुन्छेद  (5)  (1)  के  लेखांपरीक्षा  प्रतिवेदन  1970  की

 एक  प्रति  |  [a  थाली
 में  रखी  गई

 ।
 देखिए  संख्या  एल०  टी०  3186/70]
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 14  sat,  1970  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 es  क  तथा  संकल्पों  सम्बन्धों  समिति

 (2)  विनियोग  लेखे  1968-69  की  एक  प्रति  |

 (3)  1970  में  भारत  सरकार  द्वारा  लिये  गये  बाजार  ऋण  परिणाम  बताने  वाला

 एक  विचारा  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  3187/70]

 निर्वाचकों  को  रजिस्ट्रीकरण  नियम  1970

 बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  गोबिन्द  :  मै  श्री  मुहम्मद  युनस  सलीम  की

 कौर  से  लोक  प्रतिनिधित्व  1950  की  धारा  28  की  उपधारा  131  के  निर्वाचकों

 का  रजिस्ट्रीकरण
 1970  तथा  ast  की  एक  प्रति  सभा-पटल

 पर  रखता  जो  दिनांक  12  1970  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्र थि सूचना

 संख्या  एस०  थ्रो ०

 1033  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 [ware  में  रखो  गई  ।  देखिये  संध्या  एल०  ठी
 ०  3188/70]

 सभा  की  बैठकों  से  अनुपस्थिति  की  अनुमति

 LEAVE  OF  ABSENCE  FROM  THE  SITTINGS  OF  THE  HOUSE

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  का  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  संबंधी  समिति  ने  अ्रपने  134

 प्रतिवेदन  में  यह  सिफारिश  को  है  कि  निम्नलिखित  सदस्यों  को  प्रतिवेदन  में  दी  गई  अवधि  के  लिये

 सभा  की  बैठकों  से  अनुपस्थिति  की  अनुमति  दी  जाये  ——

 (1)  महारानी  विजय माला  राजाराम  छत्रपति  फैसले

 (2)  थी  पारस  भाई  पटेल

 (3)  श्री  नारायण  दाण्डेकर

 (4)  महारानी  गायत्री  देवी

 (5)  fat  माइनस  यशवंतराव  yar  |

 मैं  समानता  हूँ  कि  सभा  समिति  का  सिफारिशों  से
 सहमत  है  ।  इस  बारे  में  सम्बन्धित  सदस्यों

 को  सुचना  दे  दी  जायेगी  |

 ee  ae

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS  B  1.1  AN ANT  RESOLUTIONS

 प्रतिवेदन

 श्री  स्केल  :  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धों  समिति

 का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूँ  |
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 Petition  Re:  Budget  Proposals  of  April  14,  1970

 Central  sGrovernment  for  1270-71

 प्र  इ  gues ् कलन  समिति

 ESTIMATES  COMMITTEE

 108  at  प्रतिवेदन

 श्री  तिरुमल  राव  मैं  सामुदायिक  विकास  ate  सहकारिता  मन्त्रालय
 कि

 विभाग--वन  विद्या--के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  के  प्रतिवेदन  में  at  सिफारिशों  पर

 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  समिति  का  108  वाँ  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 ण

 केन्द्रीय  सरकार  के  ह  ,  1970-71  के  बजट  के  बारे  में  याचिका

 PETITION  RE:  BUDGET  PROPOSALS  OF  CENTRAL  GOVERNMET
 FOR  1970-71

 Shri  Kanwar  Lal  Gup‘a  (Delhi-Sadar).:  Sir  I  present  a  petition  regarding  the

 budget  proposals  of  1970-71  on  which  Dr.  Bhai  Mahavir  and  96183  other  persons  have

 signed.

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  (  gh  बाप  का  विनियोग  चाहिए  इस  याचिका  को  प्रक्रिया

 सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  160  के  seats  पेश  किया  जा  रहा  है  ।  इस  नियम  में  कहा  गया  है  कि  :

 को  सम्मति  से  निम्न  पर  यात्रियो  सभा  में  उपस्थित  या  प्रस्तुत  की  जा

 (1)  ऐसा  विधेयक  नियम  64  के  श्रन्तगंत  प्रकाशित  हो  चुका  हो  या  जो  सभा  में  पुनः

 स्थापित  हो  चुका  हो  |

 नियमों  में  ant  यह  भी  कहा  गया  है  |

 किस  प्रत्येक  सदस्य  द्वारा  उपस्थापित  किये  जाने  के  बाद  या  सचिव

 द्वारा  प्रतिवेदित  किये  जाने  के  बाद  समिति  को  सौंपी  गई  ara  जायेगी

 इस  याचिका  को  भी  एक  माननीय  सदस्य  श्री  भंवरलाल  गुप्त  द्वारा  किया  गया  है  |  इसमें

 यह  कहा  गया  है  कि  पेट्रोल  तथा  चाय  पर  जो  कर  लगाया  गया  है  वहू  न  लगाया

 जाये  |  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  वित्त  विधेयक  पर  इस  महीने  के  yea  में  चर्चा  होने  वाली  है  ।

 मेरा  निवेदन है  कि  याचिका  समिति  से  अपना  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  आरम्भ

 होने  से  पूर्व  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कहा  जाय  |  नहीं  याचिका  का  कोई  महत्त्व  हो  नहीं
 हेंगा

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  समिति  को  बजट  के  बारे  में  मालूम  है  |  उन्हें  शुल्क  दरें  भी  ज्ञात  हैं  |  यदि

 अनाप  चाहते  हैं  तो  मैं  समिति  से  उन  बातों  पर  ध्यान  देने  के  लिये  कह  सकता  हूं  जो  श्री  बनर्जी  ने

 कहीं  हैं  ।  इस  विषय  में  श्राप  श्रावस्ती  रहें  ।  बजट  पारित  होने  के  पश्चात  याचिका  समिति  के  प्रति

 बदन  का  कोई  मूल्य  नहीं  है  ।

 इसके  पदचात्  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  वजकर  15  मिनट  तक  के  लिए

 स्थित

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  Lunch  till  fifteen  minutes  past

 fourteen  of  the  Clock.
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 24  चल  1892  केन्द्रीय  सरकार  हैवी  1970-71  के

 बजट  प्रस्तावों  के  बारे  में  याचिका

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  2  बजकर  20  मिनट  स०  प  पर  पुन

 समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  Lunch  at  twenty  minutes  past  four-

 teen  of  the  Clook

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 1...  SPEAKER  IN  .THE  CHAIR

 श्री  जी०  विश्वनाथन  :  तेल  कम्पनियों  के  साथ  कच्चे  तेल  की  दरों  में  कमी  करने

 के  लिये  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  मंत्री  ने  शीत  युद्ध  करके
 सफलता

 प्राप्त  की  है  उसके  लिये  वह

 बधाई  के  पात्र  हैं  ।  रसायन  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  भी  उन्हें  ऐसी  ही  भावना  बनाये  रखनी चाहिये  श्र

 रसायन  विशेषतौर  पर  श्रौषघियों  को  दरों  कम  करनी  चाहिये  ।

 यद्यपि  हम  wen  निभाता  का  ढोल  पीटते  हैं  परन्तु  उनको  को  aa  भी  हमें  विदेशों  से

 मंगाना  पड़ता  है  |  हमारे  लक्ष्यों  तथा  कार्यों  के  सोच  बहुत  बड़ा  अन्तर  है  |  उदाहरणों  नाइट्रोजन  की

 वर्तमान  क्षमता  11  लाख  et  है  ।  चौथी  योजना के  प्रारूप  के  अनुसार  1973-74  में  देश  के  37  लाख

 टन  की  झ्ावइ्यकता  होगी  |  अतः  हमें  25  लाख  टन  अतिरिक्त  क्षमता  को  पैदा  करनी  है  |

 केन्द्रीय  सरकार  योजनाकारों  को  gay  रूप  देने  में  काफी  समय  लगा  रही  है  ।  गैर  सरकारी

 क्षेत्र  में  11  योजनायें  ्र  सरकारी  क्षेत्र  में  7  तथा  सहकारी  क्षेत्र  में  योजना  हैं  जिनपर  सरकार

 जांच  कर  रही है  |  इस  मामले  को  शीघ्र  निपटाये  जाये  |

 सरकार  के  द्वारा  मामलों  में  देरी  करने  का  एक  उदाहरण  इस  प्रकार  है  तूतीकोरिन  में  उवंरक

 परियोजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  दक्षिणी  पेटा-रसायन  उद्योग  निगम  लिमिटेड  नामक  एक

 पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनी  की  स्थापना  को  गयी  |  यह  परियोजना  नेप्था  पर  आधारित  है  |  सरकार  ने

 पहली  कम्पनी  के  नाम  में  एक  पत्र  जारी  किया  इस  पत्र  को  दक्षिणी  पेट्रो-रसायन  उद्योग  निगम  के

 ताम  में  परिवर्तित  करने  का  सरकार  से  निवेदन  किया  परन्तु  यह  ॒
 मंत्रालय  में  कभी  तक  ऐसे  ही

 पड़ा  gat  नेप्था  की  स्थितियां  बड़ी  asta  राज  हम  इसका  निर्यात  करते  हैं  परन्तु  1971  से

 लगे  en  इसे  निर्यात  करने  की  स्थिति  पहलों  स्थिति  में  नहीं  उसमें  कमी  हो  जायगी  |  यह  कमी

 1972  में  76.000  टन  से  बढकर  1974  तक  20,16.000  टन  हो  जायगी

 तूतीकोरिन  उवरक  परियोजना  को  तरह  wea  कई  परियोजनाओं  को  नेप्था  पर  निभा  रहना

 पड़ता  है  |  सरकार  इन  योजनाओं  के  लिये  प्रयाप्त  नेप्था  प्रदान  करने  का  श्राइवासन  देना  चाहिये  |

 मनाली  में  asa  उसके  अस  पास  एक  पेट्रो-रसायन  कारखाना  समूह  स्थापित  करने  के  लिये

 तमिलनाडू  सरकार  बहुत  इच्छुक  है  ।  सरकार  के  कहने  पर  इन्जोनियसं  इन्डिया  लिमिटेड  ने  जो  प्रति

 वेदन  तैयार  किया  उसमें  पोटो-रसायन  कारखाना  समूह  की  सम्भावना  के  .  विषय  के  स्थिति  उत्तम

 बताई  गई  नैया  तोड़ने  के  कारखाने  की  स्थापना  के  लिये  परिष्कृत  तकनीकी  ज्ञान  अपेक्षित  हैं

 श्र  प्रारम्भिक  चरण  में  नेप्था  अरयात  करने  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  की  भ्रावश्यकता  ए  सर

 को  इस  द्रोह  ध्यान  देना  चाहिये  |  ये  समस्यायें  किसी  अच्छी  विदेशी  फर्म  की  से  सुलभ काई  जा

 सकती  हैं
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 Petition  Re  Budget  Proposa  of  Chaitra  24,  1892  (Saka)
 Central  Government  for  1970-7

 मि

 मैं  मंत्री  महोदय  को  झाइ्वासन  दिलाना  चाहता  है  कि  हमें  मद्रास  में  सभी  प्रकार  को  कुशल

 जनशक्ति  शरर  alas  एवं  सामाजिक  क्षेत्र  की  सभी  बुनियादी  श्रावश्यकतायें  प्राप्त  हैं  ।  श्री  सरकार

 को  इस  योजना  के  लिये  अविलम्ब  स्वीकृति  प्रदान  करनी  चाहिये  |

 कावेरी  घाटी  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  पैसे  प्रयोग  (ONGC)  द्वारा  तेल  के  कार्यों  की  खुदाई  के

 विषय  में  काफी  समय  से  सुना  जा  रहा  है  |  गत  जुन  में  हमें  बताया  गया  था  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक

 गैस  आयोग  चिदम्बरम  कौर  थर्जावर  जिले  में  कुछ  कुएं  खोदने  वाला  है  |  इस  सम्बन्ध  में  क्या  परिणाम

 gal  है  कृपया  बताया  जाय  |

 भारतीय  save  निगम  द्वारा  अमोनिया  यूरिया  ate  नाइट्रिक  गैस  संयत्र  और  नाइट्रोफोसफेट

 संयत्र  की  सप्लाई  के  लिये  भारतीय  sae  निगम  को  ट्राम्बे  युनिट  को  जो  ठेके  दिये  उनकी  जांच

 करने  के  लिये  सरकार  ने  एक  सदस्यीय  भ्रायोग  नियुक्त  किया  था  |  इसका  प्रतिवेदन  नवम्बर  या

 rat  1969  में  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिये  लेकिन  सभो  तक  इसके  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  सुना  गया

 है  ।  हमें  ग्रा  है  कि  मंत्री  महोदय  इसका  उत्तर  देंगे  ।

 केवल  नेवेली  लिग्नाइट  निगम  ही  देश  में  लिग्नाइट  का  उत्पादन  करता  है  |  लगभग  4,57

 करोड़  रुपये  की  खनन  मशीनों  की  सहायता  से  लिग्नाइट  का  उत्पादन  45  लाख  टन  से  बढ़कर  63

 लाख  टन  हो  सकता  है  ।  जब  4  करोड़  रुपये  से  भी  अ्रधिक  की  आवश्यकता  है  चौथी  योजना  के  प्रारूप

 में  2.45  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  है  तब  मंत्रालय  को  सरकार  तथा  योजना  शझ्रायोग  से  तुरन्त  ही

 दूसरी  खान  यूनिट  के  बारे  में  कहना  चाहिये  ।  मैं  यह  भी  पूछना  चाहता  हूँ  कि  क्या  लिगनाइट  की

 कमी  के  कारण  बिजली  संयत्र  बेकार  पड़ा  रहेगा  क्योंकि  नेवेली  ताप  बिजली  घर  1970  में  पुरा  हो
 जायगा  तथा  लिगनाइट  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  अतिरिक्त  मशीनों  की  स्थापना  1971-72  तक

 होगी  |

 नेवेली  लिग्नाइट  निगम  से  जो  बिजली  प्राप्त  होती  है  उसकी  दर  हाल  में  5.2  पैसे  से  बढ़ाकर

 5.9  पेसे  कर  दी  गई  है  ।  जिन  विशेषज्ञों  ने  इस  परियोजना  की  कार्यप्रणाली  का  अध्ययन  किया है
 उनकी  अनुमान  है  कि  100%  की  क्षमता पर  एक  युनिट  की  लागत  0.6  पेसे  से  0.7  पैसे  तक  होनी
 चाहिये  |  यदि  क्षमता  50  प्रतिशत  झांकी  जाती  है  तो  इसकी  लागत  1.5  पेसे  प्रति  यूनिट  से  भ्रमित

 नहीं  होनी  लेकिन  इस  मंत्रालय  कुशलता  के  कारण  तमिलनाडू  के  लोगों  को  काफी

 alan  मुल्य  देना  पड़ता  है  |

 नेवेली  लिग्नाइट  निगम  /1000  जुनियर  इन्जिनियसं  700  श्रोवरसीयसे  तथा  ated  श्र

 प्रयोगशाला  कमंचारी  अपने  वेतनमानों  के  नवीकरण  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  वहां  काफी  सन्तोष है  |

 मंत्री  महोदय  को  इस  समस्या  क्रो  ध्यान  देना  चाहिये  |

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  विकास  दशक  में  तमिलनाडू  सरकार  की  सहायता  से  खनिज  विकास  परि

 योजना  ने  20,000  बग  fro  मी  क्षेत्र  में  श्रनुसंघान  कार्य  किया  है  ।  कौर  परिरोध  उत्साह  वधक

 रहे  मैं  मंत्रालय  से  श्रतुरोध  करूगा  कि  उत्तरी  एवं  दक्षिणी  श्रमिकों  धर्मपुरी  तथा  सलेम  जिलों

 में  जहां  खनिज  प्राप्त  होने  की  संभावनायें  खुदाई  का  काय  तुरन्त  आरम्भ  कराया  जाय  जिससे

 alg  को  काया  पलट  हो  सकती  है  ।  इस  संबंध  में  हम  मंत्रालय  की  कठिनाईयों  को  भो  नहीं  भुला

 सकते हैं  ।  इस  काय  के  लिये  सभी  राज्यों  की  सहायता  की  श्रावइ्यकता  है  |
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 14  1970  केन्द्रीय  सरकार  के  वह  1970-71  के

 ct  बजट  प्रस्तावों  के  बारे  में  याचिका

 ara  में  मैं  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  एक  गम्भीर  स्थिति  की  ale  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 बाद  को  भाई  डी०  पी०  एल  युनिट  में  पिछले  38  दिन  से  हड़ताल  चल  रही  है  |  इस  संबंध  अन्य  कई

 संसद  सदस्यों  ने  मंत्री  महोदय  से  कहा  है  परन्तु  कोई  नहीं  की  गई  कृपया  मंत्रो

 महोदय  इस  शोर  ध्यान  दें  |

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शोर  खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगन्नाथ

 :  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  20  वर्ष  बाद  भी  देश  में  सारी  खनिज  सम्पत्ति

 के  उपयोग  करने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  ।  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  ने  देश  के  दो  तिहाई  भाग

 का  सर्वेक्षण  कौर  भ्रनुसंघान  कर  लिया  केवल  एक  तिहाई  भाग  दोष  रह  गया  है  जिसे  ary  वाले

 वर्षों  में  पुरा  कर  दिया  जायगी  |

 बिहार  कौर  पश्चिमी  बंगाल  जैसे  चुने  हुए  प्रदेशों  में  लौह  वयस्क

 भंडार  की  खोज  करने  के  काय  को  तीव्रता  प्रदान  करने  के  लिए  वैज्ञानिक  भूभौतिकी  सर्वेक्षण  किये  गये

 इन  क्षेत्रों  में  अनेक  ऐसे  स्थानों  पता  चला  जहां  भ्र लौह  वयस्क  होने  की  सम्भावना  हो

 सकती  है  ।  इन  क्षेत्रों  में  भूभौतिकी  सर्वेक्षण  के  पश्चात  जमीन  पर  गहन  कायें  आरम्भ  कर

 दिया  गया  है  ।  झलौह-धातुग्नों  के  लिए  भो  देश  के  अन्य  भागों  में  इसी  प्रकार  के  सर्वेक्षण  कराये

 जायेंगे  |  एक  भूभौतिकी-यूनिट  भारतीय  भूभौतिकी  सर्वेक्षण  के  लिए  बनाई  जायगी  जो  दोष  देश  के

 meat  वायूवाहिक  सर्वेक्षण  बड़े  पैमाने  पर  करेगी  ।  देश  का  भूविज्ञान  जो  खनिज  स्थानों  का

 पतां  लगाने  का  areas  अगले  10  वर्षों  में  पण  होने  की  सम्भावना  हैं  |

 इस  मन्त्रालय  ने  दूसरे  भो  कई  उपाय  किये  हैं  ।  खान  तथा  खनिज  अधिनियम  1957  श्र

 उसके  श्रन्तगंत  बनाये  गये  नियमों  में  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  की  सरकार  परीक्षा  कर  रही  है  जिससे

 खोज  करने  के  लिए  लाइसेन्स  प्राप्त  करने  भ्र ौर  खनन  पट्ट  प्राप्त  करने  तथा  खानों  के  तीव्र  निकास

 कार्यक्रम  की  प्रक्रिया  सरल  कौर  सुचारू  हो  सके  |  यह  भी  देखा  गया  है  कि  जिन  लोगों  को  लाइसेन्स

 तथा  खनन  पट  दिये  गये  उन्होंने  ठीक  प्रकार  से  खुदाई  का  काय  नहीं  किया  ale  इस  प्रकार  जिस  क्षेत्र

 से  खनिज  उपलब्ध  होने  की  संभावना  थी  वहां  खुदाई  ही  नहीं  हो  पाई  ।  इसको  हट्टी  में  रखते  हुए

 हम  झ्र धि नियम  की  व्यवस्था  में  कुछ  संशोधन  करने  का  विचार  कर  रह ेहैं
 जिससे  कि  उन  लोगों  के

 खनन  पट्टें  रद्द  किये  जा  सकें  जो  निर्धारित  समय  में  स्वीकृत  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अनुसार  काय

 नहीं  करत े।

 भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  द्वारा  खनिजों  की  खोज  गति  में  तीव्रता  लाने  कौर  इन  कार्यों  को

 जितना  भी  हो  सके  वाणिज्यिक  ara  पर  रखने  के  लिए  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  के  खनिजों  की

 खोज  संबंधी  विभाग  को  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  के  अ्रन्गंगत  ही  एक  स्वायत्त  यूनिट  के  रूप  में

 प्रथक  युनिट  बनाने  का  निश्चय  किया  गया  है  ।  विस्तृत  खनिज  खोजों  के  प्रस्तावों  के  परीक्षण  शौर

 उनके  शीघ्रता  से  क्रियान्वित  करने  के  उद्देश्य  से  इस  युनिट  की  aga  एक  उच्चस्तरीय  तकनीकि

 दल  नियुक्त  किया  जायगा  |

 हम  छोटे  खानमालिकों  को  खोज  st  तथा  उसके  विकास  के  लिए  तकनीकि  एवं  श्रमिक

 सहायता  प्रदान  करने  की  एक  योजना  पर  विचार  कर  रहे  बेकार  खान  इंजीनियरों  को  छोटे

 भंडारों  के  लिये  जब  भी  सम्भव  हो  तभी  खनन  ख् x  देने  के  प्रस्ताव  पर  भी  हम  विचार  कर  रहे
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 जहां  तक  कोयला  उत्पादन  का  सम्बन्ध  है  यह  ठीक  है  कि  तीसरी  पंचवर्षीय य

 जना  में  दूसरा

 लक्ष्य  9  करोड़  83  लाख  ca  निश्चित  किया  गया  था  परन्तु  मध्यान I  पूरी  क्षरण  में  उसे  9  करोड

 50  लाख  टन  कर  दिया  गया  |  परन्तु  wea  में  देश  की  मांग  नहीं  बढ़ी  जिसके  कारण  कई  खानों  को

 बन्द  करना  पड़ा  |  देश  के  इन्दर  जो  कोयला  उपलब्ध  है  उसके  लिये  हमें  रेलों  पर  निभर  नहीं  रहना

 क्योंकि  रेलों  में  डीजल  तथा  बिजली  से  चलने  वाले  इंजनों  को  बढ़ाया  जा  रहा  है  |  ताप  बिजली

 घर  तथा  सीमेन्ट  फैक्टरी  के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसी  हो  बात  है  ।  हमें  उपलब्ध  कोयले  के  उपयोग  के  नये

 ढंग  से  खोजने  होंगे  ।  जिससे  खान  मालिकों  को  कठिनाई  न  हो  |

 उड़ीसा  सरकार  ने  तालमेल  में  फो मंड  कोक  (Formed  Coke)  परियोजना  स्थापित  करने

 को  प्रस्ताव  किया है  |  धनबाद  में  केन्द्रीय  इंधन  श्रनुसंघान  संस्था  ने  इस  काय  को  पूरा  आर  विकसित

 कर  दिया  है  |  इसके  प्रयोग  द्वारा  कम  फासफोरस  वाला  लौह  वयस्क  का  उत्पादन  किया  जा  सकता

 है  |  घरों  के  उपयोग  में  कराने  वाली  गैस  के  उत्पादन  के  लिये  कम  ताप  वाले  कॉाबनाइज्ड  युनिट  बना

 सकते  हैं  |  हम  इससे  gat  रहित  घरेलू  इंधन  भी  बना  सकते  हैं  ।  चौथी  योजना  के  अन्दर  कोयले  पर

 ग्राघारित  तीन  उर्वरक  कारखाने  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ।  इसे  प्रकार  कोयले  के  उपयोग  के  लिये

 अरन्य  माग  खोजे  जा  सकते  है  परन्तु  इसके  लिये  श्रमिक  पतलूनों  का  अध्ययन  अपेक्षित  है  |

 राष्टीय  कोयला  विकास  निगम  के  सम्बन्ध  में  इस  विचार  से  सहमति  प्रकट  नहीं  की  जा

 सकती  कि  इस  निगम  में  कुशलता  एवं  प्रबन्ध  का  अभाव  है  ।  इस  निगम  ने  कई  खानों  का  विकास

 किया  तथा  बाहर  से  मशीनें  मंगायी  परन्तु  कोयले  की  निकासी  कम  होने  के  कारण  कई  खानों

 को  बन्द  करना  पड़ा  ।  यदि  मांग  बढ़ती  तो  निगम  को  लाभ  हो  था  ।  गत  ag  निगम  को

 121  करोड़  का  लाभ  हुमा  और  1969-70  में  यह  लाभ  1°7  या  18  के  लगभग  होगा  |

 राष्ट्रीय  इंधन  नीति  के  अ्रध्ययन  के  लिए  हम  एक  समिति  बना  रहे  हैं  जिससे  हम  विश्वास

 दिला  सकें  कि  विकास  में  गतिरोध  नहीं  होगा  ।  एल्यूमीनियम  के  सम्बन्ध  में  ag  कहा  गया  है  कि

 इसके  विस्तार  के  लिये  लाइसेन्स  नहीं  दिये  जा  रहे  हैं  ।  देश  में  इसका  वर्तमान  उत्पादन  163,000  टन

 मांग  लगभग  1:80  लाख  टन  है  ।  1970-71  में  यह  मांग  लगभग  2  लाख  टन  तथा  चौथी  योजना

 के  अन्त  तक  यह  2°74  लाख  टन  हो  गयी  |  ale  समस्त  एल्यूमीनियम  उद्योग  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में

 हमने  सिद्धान्त रूप  में  इसके  विकास  को  स्वीकार  कर  लिया है  शहरों  हम  ब्यौरे  की  जांच  कर  रहे
 दिनांक  6  दिसम्बर  को  हिन्दुस्तान  एल्युमीनियम  कम्पनी  को  1,20,000  टन  उत्पादन  क्षमता

 का  लाइसेन्स  प्राप्त  ग्रा  |  कम्पनी  ने  60,000  टन  को  क्षमता  का  एक  संयन्त्र  स्थापित  किया  भ्र

 अब  उसको  क्षमता  बढ़कर  75,000  टन  हो  गई  है  |  किन्तु  फिर  भी  45,000  टन  बानो  रहता हैं  |

 हमने  इस  विषय  में  उनको  लिखा  था  श्र  उन्होंने  जवाब  में  कहा  लिए  वे  प्रभावशाली  कदम

 उठा  रहे  हैं  ।  हम  इस  सम्बन्ध  में  विधि  मंत्रालय  से  परामर्श  कर  रहे  हैं  कि  जो  काय  वाही  उन्होंने  की

 है  उन्हें  प्रभावशाली  कदम  कहा  जा  सकता  है  कौर  क्या  उसके  उधार  पर  वह  लाइसेन्स  के
 अधिकारी  हैं

 अथवा  नहीं  |  विषय  विचाराधीन  है  शर  शीघ्र  ही  इस  पर  निर्णय  लिया  जाएगा  |

 नदी  इण्डियन  एल्युमिनियम  कम्पनी  ने  बेलगाम  में  एक  संयन्त्र  स्थापित  किया  है  |  उन्हें  अपनो

 TH  70,000  टन  विस्तार  करने  का  आशय  पत्र  प्राप्त  हुआ
 है  कौर  उन्होंने  बताया  है  f

 तत्काल  ही  अ्रपनी  क्षमता  में  10,000  टन  विस्तार  कर  सकने  से  समर्थ  इसी  तरह  मद्रास

 मोनियम  जिसकी  क्षमता  wet  12,500  टन  उसे  भ्र पनी  क्षमता  दुगनी  करके  25,000  टन  करने
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 24.  1892  केन्द्रीय  सरकार  के  ag  1970-71  के

 व  जट  प्रस्तावों
 के  बारे  में  याचिका

 की  अनुमति  दी  गई  है  |  उनकी  उत्पादन  क्षमता  15,000  टन  हो  गई  है  और  लगभग  1973-74  तक

 निर्धारित  क्षमता  पुरी  हो  जाएगी  |

 आसनसोल  के  नियम  कार्पोरेशनਂ  की  उत्पादन  क्षमता  7,500  टन  है  ale  उन्होंने

 15,00  टन  का  अतिरिक्त  विस्तार  कर  लिया  है  |  शीघ्र  ही  वे  निर्धारित  क्षमता  पुरी  कर  लेंगे  |

 उड़ीसा  में  Ho  Fo  इन्डस्ट्रीज  ने  30,000  टन  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  का  एक  आशय  पत्र

 दिया  है  कौर  हम  उस  पर  at  विचार  कर  रहे  हैं  ।  कोरबा  के  सरकारी  क्षेत्र  की  क्षमता  100,000

 टन  है  |  यह  एल्युमिनियम  संयत्र  निर्माणाधीन  है  कौर  1972  तक  उसके  चालू  होने  की  आशा  है  |  जून

 1970  तक  स्मेलटर  के  प्राप्त  हो  जाने  की  श्रद्धा है  कौर  1975-76  तक  यह  अपना  पुरा  उत्पादन

 प्रारम्भ  कर  देगा  |  कोयला  में  भी  50,000  टन  की  क्षमता है  |  1970  तक  स्मेलटर  प्राप्त  हो  जाएगा  ।

 घौर  1973-74  तक  इसके  चालु  होने  की  आशा है  यह  भी  1974-75  तक  अनीता  पुरा  उत्पादन  शुरू

 कर  देगा  |

 पर्याप्त  मात्रा  बौक्साईट  प्रास  होने  के  कारण  हमारा  एल्युमिनियम  उद्योग  सुरक्षित  स्थिति  में

 है  |  इस  तरह  सरकारी  कौर  गैर  सरकारी  क्षेत्र  दोनों  का  ही  काफी  विस्तार  gate  कौर  आगामी

 वर्षों  में  हम  अल्युमीनियम  कैप्री  जैस  तैयार  उत्पादनों  का  निर्यात  करने  की  mart  करते  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बतलाना  चाहूंगा  कि  हम  इस  वर्ष  एल्युमिनियम  अनुसंधान  संस्था

 स्थापित  कर  रहे  हैं  ।  इससे  बोक्साईट  के  नमूनों  के  परीक्षण  तथा  मिश्रित  धतूरों  के  विकास में

 सहायता  मिलेगी  |

 कल  श्री  बोहरा  ने  बताया  कि  तांबा  के  लिए  हमारे  पास  2  करोड़  40  लाख  टन  की  क्षमता

 है  |  राजस्थान  के  खेतरी  कौर  कोलाहल  क्षेत्र  में  7  करोड़  टन  और  3  करोड़  13  लाख  50  हजार  टन

 तांबा  के  उपलब्ध  होने  का  झ्रनुमान  है  ।  ata  प्रदेश  के  नल्ल  गोण्डा  a  मेला रम  ae  मैसुर  में

 चीतल  दुरग  इन  सभी  भण्डारों  में  एक  साथ  काम  शुरू  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  देश  में  तांबे  की

 meat  झ्रावइ्यकता  है  ग्रोवर  प्रतिवर्ष  हम  इसके  आयात  में  मूल्यवान  विदेशी  मुद्रा  व्यय  कर  रहे  हैं  ।

 पिछले  वर्ष  हमने  9  करोड़  रुपये  का  तांबा  ग्रा यात  किया  |  हम  हर  सम्भव  उपाय  से  इस

 पण  अलौह  धातु  के  आयात  में  कमी  करना  चाहते हैं  |

 बिरला  बन्धुआें  ने  मान  1961  में  राजस्थान  खेतरी  क्षेत्र  सरकार  को  वापिस  कर  लिया

 था  तब  ag  क्षेत्र  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  को  दे  दिया  गया  |  मई  1961  में  yo  एस०  ए  की

 एक  कम्पनी  बैट्री  तेपइन्जी निर्यारग  कम्पनी  को  परामदांदात्री  कम्पनी  के  रूप  में  नियुक्ति  कर  लिया

 1963  में  ग्र मरी को  सहायता  ऐजेन्सी  से  9  करोड़  रुपये  ऋणी  देने  को  प्रियंका  को  गई  |  उन्होंने

 पहले  तो  यह  सहायता  देने  का  बचन  दे  दिया  पर  बाद  में  नहीं  दी  ।  1965  में  एक  फ्रांसिसी  कम

 पिकएन्सा  को  विस्तृत  रूप  से  डिजाइन  तैयार  करने  इंजीनियरिंग  सम्बन्धी  काय  यथा  उपक्रमों  की

 सप्लाई  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  सरकार  द्वारा  मंजूरी  दे  दी  गई  थी  |  श्रक्ट्ूबर  1966  सरकार  ने  इस

 परियोजना  को  31,000  टन  प्रतिवर्ष  तक  बढ़ाने  की  मंजूरी  दे  दी  थी  |  हिन्दुस्तान  कॉपर  कार्पोरेशन

 9  नवम्बर  1967  को  स्थापित  किया  गया  था  ।  इस  योजना  के  मुख्य  संयन्त्र  निर्धारित  समय-सुची

 के  अनुसार  अपना  कार्य  प्रारम्भ  कर  हम  देश  में  उपलब्ध  gra  छोटे-छोटे  निक्षेपों  के  विकास

 का  भी  प्रयास  कर  रहे  हैं  ताकि  पर्याप्त  तांबा  उपलब्ध  हो  सके  |  मैं  जस्ता  के  बारे  में  कुछ  ast  कहना
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 Petition  Re:  Budget  Proposals  of  Chaitra  24,  1892  (Saka)

 Central  Government  for  1970-71

 चाहता  हूं  ।  दि  हिंदुस्तान  जिंक  एकक  भारतीय  धातु  निगम  के  श्रन्तगंत  था  ।  जब  इस  कम्पनी

 ने  काम  शुरू  किया  तो  प्रारम्भ  में  यह  केवल  500  टन  जस्ता  ही  निकाल  सकती  थी  शरर  कब  सरकार

 के  अधिकरण  में  भराने  के  बाद  इसकी  क्षमता  900  टन  प्रति  दिन  हो  गई  है  ।  प्रतिदिन  2000  टन

 तऋ्रतिरिक्त  उत्पादन  करने  के  लिए  हमने  फरवरी  एक  लाभदायक  संयन्त्र  प्रारंभ  किया  है  दौर  तराशा

 है  भारतीय  धातु  निगम  द्वारा  निर्धारित  समय  दिसम्बर  1971  तक  हम  2,000  टन  वयस्क  उत्पादन

 करने  की  स्थिति  में  पहुंच  जायेंगे  |  हमारा  किये  सुचारू  रूप  से  चल  रहा है  |  हम  जस्ता  के  अन्य  भंडारों

 का  भी  विकास  कर  रहे  है  शौर  साथ  ही  हम  अन्य  क्षेत्रों  का  भी  विकास  करेंगे  जिससे  वयस्क  उपलब्ध

 होता  रहे  श्र  उत्पादन  में  रुकावट  न  हो  |  यही  कारण  है  कि  हिंदुस्तान  जिंक  में  काम  भली-भांति  चल

 रहा  है  पांचवी  योजना  में  इसका  विस्तार  36,000  टन  प्रति  ag  कर  दिया  जाएगा  पुनः  इसका  विस्तार

 54,000  टन  तक  होने  सं  भावना  है  इस  प्रकार  अकेले  राजस्थान  में  1  लाख  टन  जस्ता  निकलेगा

 जिसमें  से  जरा  भी  बाहर  नहीं  भेजा  जाएगा  हमारे  काम  में  रुकावट  न  जाए  इसलिए  हम  वयस्क  का

 रायात  भी  कर  रहे  हैं  मोर  जिस  क्षण  हमें  अपनी  के  अनुकूल  श्रयस्थ  प्रेस  होने  लगेगा  हम

 आयात  बन्द  कर  देंगे  ।  जहां  भी  सीसा  भण्डार  उपलब्ध  है  वहां  हम  उनके  विकास  का  प्रचलन  कर  रहे

 हैं  ।  दरीबा  का  निक्षेप  काफी  बड़ा  है  हमें  पर्याप्त  मात्रा  में  सीसा  उपलब्ध  होगा  |  उड़ीसा  की  सुखिया

 तहसील  में  भी  निकल  का  विकास  किया  जा  रहा  है  ।  हमने  व्यवहारिक  रिपोर्ट  के  लिए  यह  मामला

 एक  परामदांदाता  को  सौपा  है  कौर हम  इस  वर्ष  के  पन्त  तक  काम  चालू  कर  देंगे  ।  खेतरी  कौर  हिंदुस्तान

 जिंक  के  सम्बन्ध  में  मैंने  समय-सूची  को  जानकारी  दे  दी  हैं  ।  जब  तक  हमारे  सम्मुख  एक  लक्ष्य  तिथि  न

 होगी  तब  तक  हम  कुछ  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  |  हो  सकता  है  निर्धारित  तिथि  से  एक  दो  महीने  देर  हो

 जाए  फिर  भी  हमें  उसी  को  लक्ष्य  बना  कर  चरागे  बढ़ना  होगा  |  जहां  तक  हीरों  का  प्रदान  है  पटना

 गौर  मध्य  प्रदेश  के  अतिरिक्त  झांघ्र  प्रदेश  के  अनन्तपुर  जिले  में  वज़ा करूर  ate  रा मल कोटा  में

 इसके  कुछ  भण्डार  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  ने  यह  काम  अपने  हाथों  में  ले  लिया  है  |

 वहां  पर  हीरों  के  मिलने  की  अच्छी  संभावना  है  हम  a  करते  हैं  कि  हमें  बड़ी  मात्रा  में

 हीरे  ota  किसी  भी  राज्य  में  यह  भंडार  है  हम  उन  चौथी  योजना  के  अंतगर्त  उनका

 विकास  करेंगें  |

 श्री  जी०  विश्वनाथन
 :

 मन्त्री  महोदय  ने  नवेली  परियोजना  के  विषय  में  कुछ  नहीं

 कहा है  |

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  नवेली  निगम  के  खनन  लक्ष्य  को  बढ़ाकर
 60  लाख  टन  कर  दिया  जाएगा  |  इसके  लिए  42  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  |  आवश्यक

 उपकरणों  की  सप्लाई  के  लिए  फर्मों  को  क्रय  रादेश  दे  दिये  गए  हैं  |

 श्री  स०  कुण्ड  :  खेतड़ी  खनन  परियोजना  घाटे  पर  चलने  वाली  परियोजना  है  वहां  उत्पादन  के

 लिये  आयात  की  गई  मशीनरी  भी  बेकार  पड़ी  है  ate  न  ही  लक्षित  उत्पादन  हो  रहा  है  |  क्या

 सरकार  इस  विषय  में  जांच  कराएगी  |

 श्री  धीरेन्द्र  कविता  उपाध्यक्ष  मैंने  पैट्रोलियम  रसायन  एवं  धातु  मंत्रालय

 का  प्रतिवेदन  पढ़ा है  |  कच्चे  तेल  के  सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय  ने  जो  सशक्त  नीति  प्रस्तुत  की  है  उसके

 लिए  वे  प्रशंसा  के  पात्र  हैं  कम  से  कम  वे  विदेशी  तेल  कम्पनियाँ  जो  कच्चे  तेल  का  aaa  कर  रहीं

 हैं  उन्हें  कच्चे  तेल  की  कीमतों  में  कमी  करने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ा  वस्तुतः  यह  उनके  मंत्रालय
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 केन्द्रीय  सरकार  के  ag  1970-71  के 14  1970

 पए  जि
 बजट  प्रस्तावों  के  बारे  याचिका

 के  लिए  महान  उपलब्धि  है  |  कच्चे  तेल  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  भी  सरकार  को  कुछ  उपलब्धि  हुई

 है  |  किन्तु  इतने  से  ही  उन्हें  सन्तुष्ट  नहीं  हो  जाना  चाहिए  |

 eu  सब  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  कुछ  समय  पू  सरकार  ने  विदेशी  तेल  कम्पनियों  को

 प्रभावित  तेल  के  geal  को  कम  के  लिए  कहा  था  ।  इससे  यह  बात  तो  स्पष्ट  है  कि  उस  समय

 सरकार  के  मस्तिष्क  में  कोई  वैकल्पिक  प्रबन्ध  था  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इन  कम्पनियों  को

 ay  132  से  134  करोड़  रुपये  के  मूल्य  का  शोधित  तेल  के  अरयात  की  अनुमति  देने  के  बजाए  सरकार

 को  यह  काम  स्वयं  अपने  नियंत्रण  में  ले  लेना  चाहिए  ।  इन  कम्पनियों  को  श्रद्योधित  तेल  के  aaa

 की  agafa  देने  की  कोई  श्रावइ्यकता  नहीं  है  |  saa  नीति  के  सम्बन्ध  में  मैं  विस्तार  से  चर्चा  नहीं

 करूगा  |  हाल  ही  में  योजना  आयोग  ने  उर्वरकों  के  आयात  के  लिए  1200  करोड़  रुपये  श्रांवटित

 करना  स्वीकार  किया है  जबकि  उवंरक  में  ग्राम-निर्भरता  प्रात  करने  के  लिए  हमें  300  करोड़
 रुपयों

 की  श्रावदयकता  है  |  इस  हट्टी  से  देखने  पर  उर्वरकों  के  आयात  के  लिए  1200  करोड़  के  श्राबंटन
 की

 योजना  अनुचित  लगती है  |

 मीनापुर  परियोजना  पर  बहुत  समय  से  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  |

 हिन्दुस्तान  तांबा  परियोजना  के  ग्रन्थित  भी  उर्वरकों  का  कुछ  उत्पादन  करने  का  प्रस्ताव

 था  परन्तु  स्ब  तक  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  हमें  प्रतिशत  विदेशों  से  400  करोड़

 रुपये  के  मुल्य  के  उवंरक  का  आयात  करना  पड़ता  मैं  चाहता  हूँ  सरकार  अपनी  इस  नीति  में

 परिवर्तन  करे  तथा  विदेशों  से  उर्वरक  आयात  करने  के  बजाए  आत्म  निभरता  प्राप्त  करने  के  लिए

 300  करोड़  रुपये  तुरन्त  इस  मंत्रालय  को  दिए  जाएं  |  दि  खेतड़ी  हिन्दुस्तान  कॉपर  प्रोजेक्ट  का

 मामला  1945  से  लटक  रहा  है  |  महाराजा  ने  इसे  बिरला  argal  को  सौंप  कौर  बिरला  बन्धुआें

 ने  भारतीय  सरकार  को  इस  परियोजना  पर  कभी  तक  30-40  करोड़  रुपया  व्यय  किया  जा  चुका है

 इसकी  कुल  लागत  लगभग  90  करोड़  होगी  |  1972  तक  इससे  31,000  टन  तांबा  उत्पादित  होने
 की  आशा  है  लेकिन  पिछले  25  वर्षो ंमें  इससे  कुछ  भी  तांबे  का  उत्पादन  नहीं  किया  गया  ।  खेतडी

 तांबा  परियोजना  हमारे  राजकोष  पर  एक  बहुत  बड़ा  भार  है  इस  परियोजना  के  समूचे  काय  की

 जांच  करने  के  लिए  एक  संसदीय  जाँच  समिति  की  नियुक्ति  की  जानी  चाहिए  |

 सरकर  ने  हाल  ही  में  समुद्र  से  कच्चे  तेल  को  निकालने  का  काय  प्रारम्भ  किया  है  कौर  यह

 geet  परियोजना  है  किन्तु  बात  यह  है  कि  क्या  समुद्र  से  तेल  के  काय॑  को  आरम्भ  करने  से

 पहले  भूमि  तेल  निकालने  का  कोय  समाप्त  कर  लिया  है  १  क्या  सरकार  ने  असाम  त्रिपुरा

 गंगा  कश्मीर  तथा  दक्षिणा  क्षेत्रों  में  भूमि  से  तेल  निकालने

 का  काय  समाप्त  कर  लिया है  |  1967  में  हमें  गंगा  की  घाटी  में  संभावित  तेल  भंडार  के  विषय

 में  एक  प्रतिवेदन  प्राप्त  gat  था  पर  इस  दिदा में  श्रभी  कोई  निष्कर्ष  नहीं  निकला  है  ।  भूमि  से  तेल

 निकालने  के  बजाए  सरकार  समुद्र  से  तेल  निकालने  पर  ज्यादा  जोर  दे  रही  है  ।
 किन्तु

 समाचार  पत्रों

 की  सूचनाश्रों  के  अनुसार  समुद्र  में  जिस  स्यान  पर  उन्होंने  तेल  निकालने  काय  आरम्भ  किया  है

 वह  खतरनाक  ग्रोवर  इससे  सारी  परियोजना  विध्वंस  हो  सकती  है  |  भूमि  से  तेल  निकालने

 के  काय  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  |

 जहां  तक  भारत  में  काम  कर  रही  विदेशी  तेल  कम्पनियों  के  साथ  भारत  सरकार  द्वारा  किए

 को  शट  ह  शाप  स्त
 गए  करारों  का  सम्बन्ध  है  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इन  करारों  DI  लगन  जाना  चाहिए  |  इन
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 Petition  Re:  April  14  ,1970 Budget  Proposals  of

 He Central  Government  for  1970-  71.0  pobre  ees  tee  eee

 करारों  को  चारों  रखना  भारत  सरकार  के  लिए  बड़े  शर्म  की  बात  है  |  1968  में  तेलों  के
 मुल्यों  के

 बारे  में  इस  सभा  में  चर्चा  हुई  थी  जिसके  फलस्वरूप  शांतिलाल  दाह  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  इस

 समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दिया  है  |  सरकार  को  ag  प्रतिवेदन  विलम्ब

 सभा  के  समक्ष  रखना  चाहिए  ताकि  सभा  चर्चा  करके  किसी  निकाय  पर  पहुँच  सके  ।  इस  सम्बन्ध  में

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इन  करारों  के  कारण  अहमदाबाद

 तथा  लगभग  समूचे  देश  को  ही  हानि  उठानी  पड़  रही  है  |

 जहां  तथा  स्वायत्तशासी  निकायों  का  सम्बन्ध  है  मेरा  निवेदन है  कि  मजदूरों  तथा  प्रबंधकों

 के  झ्रापसी  सम्बन्धों  को  सुधारने  के  लिए  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  का  प्रयोग  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  |

 Shri  N.  Yadav  (Sitamarhi):  Sir,  I  wish  to  draw  the  attention  of  the  Hon.  Mi-
 Minister  for  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines  and  Metals  to  the  disorderliness  pre-
 vailing  in  the  three  pharmacutical  and  surgical  instruments  manufacturing  factories
 There  15  a  great  loss  to  the  country  because  of  strikes  in  these  factories  The  entire  matter
 should  be  investigated  and  the  officials  found  guilty  should  be  punished  Foreign  oil

 Companies  should  be  nationalised  There  is  strike  going  on  in  Syenthtic  factory  of

 Hydrabad.  Their  demands  should  be  met  The  report  of  the  inquiry  Commission  on
 Water  pollution  of  Ganga  river  should  be  considercd  immediately  The  persons  found

 guitly  should  be  punished

 According  to  the  news  papers  it  was  expected  that  agencies  of  petrol  pumps  etc
 would  be  given  to  the  unemployed  graduates  But  it  is  the  matter  of  great  concern
 that  the  applications  of  unemployed  graduates  have  not  beenconsidered  for  a  long  time
 while  other  persons  have  been  pravided  with  such  agencies  Therefore,  request  that
 their  applications  should  immediately  be  dealt  with  a  sympathetic  approach

 It  has  been  observed  that  certain  owners  of  the  petrol  pumps  mix  Kerosine  with
 the  petrol  The  matter  should  be  looked  into  by  a  high  level  enquiry  committee.  The
 persons  who  are  found  guilty  should  be  brought  to  book

 am  sorry  to  say  that  the  manager  of  fertiliser  factory,  Barauni  has  a  partial  attitude
 He  gives  employment  in  the  factory  only  to  those  persons  who  belong  to  Punjab.  Even
 the  well  educated  persons  of  Bihar  are  not  given  any  job  in  that  factory.  I  request  that
 the  Hon.  Minister  should  look  into  this  matter  and  sce  that  the  Interests  of  the
 people  of  Bihar  are  not  ignored

 The  powers  of  the  Chairman  of  Oil  and  Natural  Gas  Commission  should  be  limited]
 to  a  great  extent.  The  Government  must  have  the  power  in  their  hands.

 Now  I  would  like  to  draw  the  attention  of  the  Minister  towards,  the  activities  of  Oi
 and  Natural  Gas  Commission,  Dehra  Dun  This  Commission  wanted  to  take  the  two  tea
 estates  In  Assam,  Nazira  and  Gelki  for  drilling  oil  and  they  fixed  the  value  of  these
 estates  for  Rs.  10  lakhs  But  later  an  amount  of  Rs  60  lakhs,was  allotted  out  of:  which  Rs
 Rs.  10  lakhs  each  were  given  to  the  owners  of  the  estates  The  rest  of  the  amount  went
 n  the  pockets  of  the  Chairman.  and  other  high  officials  of  the  Commission.  This  bein,

 a  serious  case  I  request  the  Minister  to  institute  an  inquiry  into  the  alleged  matters

 Another  instance  of  corruption  on  the  part  of  the  Chairman  1s  that  without  taking

 pe
 rmission  from  the  Government  of  India,  the  Chairman  gave  orders  for  the  purchase  of

 pipes  worth  Rs.  5  crores.  came  to  know  that  the  same  pipe  is  available  in  Canada  for  half
 of  this  price  Hence  itis  as  clear  as  day  light  that  the  Chairman  has  committed  bungling
 for  about  Rs.  2  crores  He  went  toCzechoslovakia  with  his  wife  and  Mr  Khemka  a
 seth  from  Rajastan.  I  want  to  know  who  met  this  expense
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 I  am  told  that  this  Chairman  has  constructed  a  building  of  his  own  in  Dehradun
 worth  about  2  lakhs.  He  deputed  an  engineer  who  is  working  under  the  Commission  and
 is  paid  by  the  (01115 51011  for  his  personal.  purposes  Therefore.  I  strongly  plead  that  a
 sudden  probe  must  be  instituted  into  these  matters  and  if  he  is  found  guilty,  he  should
 be  severely  dealt  wth.

 The  Minister  always  says  that  due  to  the  lack  of  foreign  exchange,  we  are  not  in
 a  position  to  make  oil  explorations  ona  large  scale.  But  what  a  large  amount  this  Chairman
 is  spending  in  tours  and  other  purposes  every  year  ;  Once  this  Chairman  was  deputed
 for  the  resettlement  of  refugees  in  There  also  he  misused  the  money
 allotted  for  the  scheme.

 Hence  the  Minister  is  requested  to  take  necessary  actions  in  this  regard.

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  (Bata  Banki):  Mr.  Deputy  Chairman,  this  Govern-
 ment  raises  a‘tractive  slogans  of  social  justice,  anti-monopoly  and  slogans  of  big  1८8]  in

 production.  But  the  Government  is  contradicting  the  whole  matter.  To  curb  the  growth
 of  monopoly,  to  give  social  justice,  public  sector  undertakings  should  be  installed  ona

 atge  scale.  The  Government  is  committed  to  a  policy  of  increasing  the  public  sector  under-
 takings.  Then  why  did  they  issue  license  to  Birla  for  setting  up  a  fertlizer  pro-
 ject  in  Goa?  Ihave  no  complaint  in  giving  license  to  any  body,  but  I  cannot  like  the

 political  motive  inherent  in  it.

 If  the  Government  has  the  real  motive  to  step  up  production,  then  why  did  they
 commit  delay  of  six  years  in  giving  license  to  Birla  ?  Had.  license  been  issucd  earlier,
 production  in  this  direction  would  have  becn  stepped  up  by  now.  If  the  Government  is

 sincere  to  this  declared  aim  of  social  justice,  then  why  did  they  give  license  to  a  man,  against
 whom  a  series  of  allegations  have  been  levelled,  from  time  to  time?  If  the  Minister  is

 not  willing  to  give  the  correct  answer,  I  would  like  to  say  that  this  Government  is  play-
 ing  dirty  game  against  the  Parliament  and  the  will  of  the  pcople.  They  under  the  dis-

 guise  of  increasing  production,  are  doing  away  with  social  justice.

 The  Government  is  proposing  to  set  up  new  undertakings  with  a  view  to  increasing
 the  employment  potentialitics.  The  private  enterprenuets  are  purely  profit  motivated.

 How  for  the  Government  implemented  their  radical  measures?  All  the  promises  given
 in  the  Bombay  Session  proved  to  be  a  fraud.

 Sulphur  is  produced  in  Amjhor  in  Bihar,  But  it  is  not  utilised  in  Sindhri  festi-

 lizer  Plant.,  The  reason  mentioned  is  that  the  sulphur  produced  in  Amjhor  is  costly.
 The  Government  imports  sulphur  from  abroad.  When  they  import  sulphur  from  abroed,

 they  meest  put  stress  On  minimising  the  expenses.  Those  who  wil!  be  deprived  of  job,
 must  be  provided  alternative  jobs.  But  the  employees  are  retrenched  and,  sulphur  is

 imported  from  foreign  countries,  and  thereby  we  an  loosing  foreign  exchange.

 श्री  त्रिगुण सेन  :  हम  गंधक  का  ग्रा यात  नहीं  करते  |

 I  am  a  firm  supporter  of  public  undertakings.  The  first  step  to  stop  private  entet-

 prises  is  to  nationalise  the  foreign  industries.  But  this  Government  is  giving  free-hand
 to  foreign  industries.  Why  this  Government  is  not  118 (7 011811 51117  the  foreign  oil  companies
 such  as  Esso,  Caltex,  Burma  Shell  etc.  Every  year  they  extract  a  very  large  amount

 from  this  country.

 rm  ee The  functioning  of  Indian  Oil  Corpo  ration  15  dissati  slactory.  Hitherto,  they  cou'd
 not  instal!  a  pumpin  Bombay.  Iurge  Minister  to  give  the  data  regarding  the  installa-
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 tion  of  Petrol  Pumps  in  big  cities  like  Calcutta,  Bombay,  Delhi  etc.  Then  we  can  realise

 the  inefficiency  of  Indian  Oil  Corporation.

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शौर  खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दा०  रण

 :  माननीय  सदस्य  को  जानकारी  के  लिए  मैं  बता  देता  हूं  कि  भारतीय  तेल  निगम  जो

 1960  में  शुरू  तेल  की  कुल  बिक्री  का  44  प्रतिशत  प्रेस  है  कौर  अगले  वह  यह  प्रतिशत  बढ़कर

 50  प्रतिदिन  से  भ्रमित  होने  की  संभावना  है  |

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  :  I  want  to  know  regarding  Bombay.  This  is  my  speci-
 fic  question.  Another  point  which  I  want  to  emphasise  is  that  the  sooner  we  abolish  the

 agencies,  the  better  for  the  effective  functioning  of  public  sector.

 If  the  functioning  and  setup  of  public  sector  undertaking  isthe  same  as_  that  of

 private  undertakings  what  is  the  bencfit  of  public  enterprises?  But  if  the  Government
 is  much  particular  in  maintaining  the  agency,  then  they  should  give  it  to  poor  Harijans
 or  adivasis.  Agencies  of  all  Petrol  Pumps,  Fertilisers  etc.  should  be  given  to  Harijans  and
 adivasis.  Then  only  this  Government  can  be  considered  to  be  honest  to  their  cause.  I

 want  clear  reply  from  the  Minister

 Shrimati  Lakshmi  Kantamma  Mr.  Deputy  Speaker,  I  suppor
 the  demands  for  the  Ministry  of  Petrolium,  Chemicals,  and  Minerals.  Only  thsoe  coun-
 tries  which  are  rich  in  011,  can  prosper  in  this  modern  world.  We  must  give  top  prionity
 to  this  aspect.  It  is  highly  essential  that  India  should  become  self  reliant  in  the  field

 of  oil.

 The  State  Government  and  membets  of  Parliament  from  our  State  have  made
 tepeated  appeal  to  the  Central  Government  to  explore  the  possibilities  of  oil  in  the
 Krishna  Godavari  fiver  basin.  About  three  years  ago,  Russian  experts  had  confirmed  the
 possibility  of  getting  oil  in  this  area.  But  inspite  of  repeated  correspondence  and  depu-
 tation,  the  Central  Government  has  not  resorted  to  any  positive  measure.  But  ,now  on  the
 contrary  they  say  that  it  cannot  be  given  priority.  This  stand  is  not  well-thought  one.
 Hence  I  would  tike  to  appeal  to  the  Minister  to  make  necessary  arrangements  for  survey  of
 this  area.  Otherwise  it  will  help  creating  doubts  in  the  minds  of  the  people  about  the
 real  motive  of  the  Government.  At  least  three  Sismic  parties  should  be  sent  to  this  area.
 I  cannot  understand  why  the  Chaitman  of  O.  N.  G.  C.  and  the  Minister  are  not  taking
 interest  in  this  matter.  The  Russian  Seismetic  expendition  in  its  report  had  mentioned
 of  the  immense  possibilities  of  oil  in  this  area.  I  firmly  believe  that  Sahli  district  in  Andhra
 Pradesh  is  pregnant  with  oil  and  any  effort  in  this  direction  will  be  fruitful.

 Andhra  Pradesh  is  considered  to  be  the  ‘grannary  *  of  India.  With  the  improvement
 in  irrigation,  the  need  for  fertilizers  and  insecticides  have  also  increased  immensely.
 Keeping  this  necessity  in  view,  the  Government  should  sct  up  an  inse

 cticider  plant  in
 Andhra.

 Manganese  ofe  is  expofted  in  large  quantity.  But  the  Government  is  imposing  ex-

 export  duty  on  As  a  ressult  export  has  come  down  considerably.  I  request  the

 Government  to  remove  the  export  duty  on  manganese  ore.

 In  the  areas  of  Hyderabad  and  चट परिवात् छना  there  an  hidden  treasures  of  quarleeze

 and  falspar.  In  the  internitional  market,  these  things  have  a  high  value.  This  will

 contribute  immensely  to  our  foreign  exchange.
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 In  Karnool  and  Kadappa,  barytes  is  available  in  plenty.  The  main  difficulty  is  that
 these  afeas  are  for  away  from  port.  Due  to  the  heavy  expense  in  the  transportation,  we  are

 unable  to  stick,on  in  the  international  competition.  If  the  railway  charge-rate  is  decreas-
 ed,  we  have  immense  possibilities  of  our  export  being  improved.

 Raylalaseema  in  Andhra  is  a  back  ward  area.  Diamond  is  available  there.  In

 Ranagiri  and  this  area  it  is  reported  that  there  are  hidden  treasures  of  Gold.  Now  the

 exploration  has:  been  started.  I  thank  the  Minister  for  his  interest  in  the  affairs  of
 Andhra.

 Shri  Shinkare  (Panjim):  Mr.  Deputy  Speaker,  I  would  like  to  draw  the  attention
 of  the  Government  towatds  Goa  Mining  business  started  there  on  a  small  scale  in  1914,
 At  that  time  means  of  was  bullock-cart.  But  now  the  business  has  increased
 toa  very  great  extent.  Now  7.5  million  tonnes  of  iron  ore  and  manganese  ore  is  exported
 from  Goa.  We  earn  Rs.  40  Crores  as  foreign  exchange.  We  have  to  look  into  the
 facilities  given  by  the  Ministry.  The  Minister  has  said  that,  lease  is  distributed  to  all

 whether  small  or  big. mines  The  Government  vives  instructions  as  to  how  much  they
 must  produce  etc.  But  such  a  situation  should  not  be  created  in  which  production  is
 hindered.

 When  the  Government  is  takinz  decisions  on  the  distribution  of  lease  they  must  take
 into  account  the  conditions  of  states.  The  minerals  in  Goa  are  exported  in  full,  where  as
 that  of  Madhya  Pradesh  is  used  in  manufacturing  steel.  In  this  connection  I  would  like
 to  put  forwatd  a  suggestion.  A  functions  Committee  Should  be  set  up  comprising  members
 from  foreign  Trade  Ministry,  Transport  and  Shipping  Ministry  and  representatives  from
 Ralway  and  mines.  This  Committce  will  decide  what  faciltics  should  be  given  to  mines.
 For  example,  1  would  like  to  say  one  thing  about  the  Marma  Goa  port.  Unless  a  broad
 gauge  line  is  installed  to  take  the  minerals  to  this  port,  transportation  process  will  face
 much  difficultics.  Therefore  to  give  necessary  suggestions  in  this  regard  to  all  concern-
 cerned  ministries  members  from  the  concerned  ministries  must  be  there.

 I  have  to  say  one  thing  about  the  Zoati  plant.  This  issue  raised  a  furore
 in  and  out  of  Parliament.  So  far  as  I  know,  an  Amcrican  Corporation  has  54  per  cent.
 shares  in  this  plant.  But  they  are  not  taking  the  administrative  respon.ibility  in  their  hands.
 They  have  tendered  valuable  services  in  Africa,  and  other  countries  of  Asia.  Since  the
 Government  has  issued  license  for  this  plant,  I  extend  my  sincere  thanks  to  the  Gov-
 vernment.  Had  it  been  in  the  Public  Sector,  we  would  have  welcomed  it  more  gladly.
 But  anyway  we  are  satisfied  with  it.  Only  some  Tatas  and  Birlas  of  Goa  are

 criticising
 this.  Employment  potentialities  will  be  imensely  increased  by  this  plant.  People  like  me
 ate  only  concerned  w.th  more  and  more  production  whether  it  is  in  public  Sector  or  pri-
 ptivate  Sector.  We  want  the  production  to  be  increased.  Since  the  Government  has
 taken  a  good  step,  I  come  forward  to  thank  them.

 At  the  time  of  opening  of  a  branch  of  M.  M.  T.  C.  in  Goa,  it  was  assured  that  this
 Branch  would  purchase  ore  from  the  small  mine  owners.  But  this  assurance  has  not  so  far
 been  implemented  with  The  results  is  that  the  small  mine-owners  in  Goa  have  to  se!l
 their  produce  to  the  big  and  01181? 515  at  a  very  small  margin  of  profit.
 Something  should  be  done  in  this  regard.

 Shri  C.  Gautam  (Balaghat):  I  riise  to  support  the  demands  for  grants  relating
 to  the  Ministry  of  Petroleum  and  and  Metals  and  Mines.  The  progress  which
 has  been  made  in  the  mines  and  Metals  front  in  quite  commendable  and  the  Minister-in-
 charge  of  this  Ministry  deserves

 Besides  theold  mines  where  minin  operations  are  being  cattied  an  as  usual,  a
 number  of  new  schemes  have  been  undertaken  to  dig  iron  ore  from  new  mines.  Crores
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 of  tonnes  of  1100  ore  is  being  produced.  A  contract  in  respect  of  cfores  tonnes  of  iton

 has  been  signed  and  this  transaction  is  to  be  completed  by  1979.  80  lakh  tonnes  of  iron

 ore  is  planned  to  be  mined  from  Balladilla  mines  nos.  5  and  14  every  year.  Besides

 this,  20  lakh  fonnes  of  iron  ore  is  ptoposed  to  be  dugf  from  Kiriburu  mine  every  year

 and  thus  we  are  going  to  gct  an  additional  quantity  of  one  crore  tonnes  of  iron  ore  every

 year  Not  only  this,  iron  ore  is  being  produuced  in  Bhilai,  Donomalai,  Kudremukh  and

 at  some  other  places  also.  If  all  goes  well  and  this  rate  of  progress  is  maintained,  we  will

 be  able  not  only  to  meet  our  requirements  but  also  to  export  iron  ore  abroad  and  thus

 carn  foreign  exchange.

 The  Shidy  Team  on  iron  ore  has  emphasised  the  need  for  the  production  of  quality

 processed  iron.  Duc  consideration  should  be  given  to  this  matter.

 "(he  price  of  manganese  ofe  can  be  brought  down  in  Goa  as  there  the  transport  is

 cheaper.  Wide-sptead  deposits  of  manganese  ore  are  available  in  Balaghat,  Nagpur  and

 Bhandara.

 A  few  yeats  ago,  when  most  of  the  mining  operations  were  being  carried  on  by  the

 private  Sector,  the  Government  was  getting  royality  and  land  rent  besides  export  duty,
 income-‘ax  and  sales-tax  etc.  and  its  price  was  Rs.  200  per  ton.  At  that  time  thefe  was  a

 big  company  know  as  C.  P.  M.  O.  which  used  to  make  huge  profits  every  year.

 But  now  the  Manganese  Ore  (India)  Ltd.  15  running  at  a  loss.  There  is  slump  in  the

 market  and  its  ptice  has  now  come  down  to  Rs.  110  per  tonne.  It  is  good  that  an

 agrecment  for  the  export  of  3  lakh  tonnes  of  this  ore  has  recently  been  signed,  but  this  is

 not  ‘going  to  help  the  above  company  much  as  hugc  stocks  of  iron  ore  are  lying
 with  it.

 A  number  of  areas  have  been  reserved  for  public  Sector  companies.  No_  private
 individual  can  get  lease  in  these  areas.  Public  sector  has  been  given  a  number  of  mining
 leases  but  it  is  not  working  at  all.  Moreover  the  are  not  making  any  profit

 some  licences as  the  production  cost  comes  to  Rs.  103  per  tonne.  In  the  circumstances,
 should  also  be  given  to  private  sector  companies.

 In  order  to  promote  this  trade  the  increase  of  Rs.  2.60  per  tonne  affected  recently
 in  the  railway  freight  rate  should  be  withdrawn  and  the  rate  should  be  further  reduced.

 श्रीमती  meat  मुकर्जी  !
 1963  से  ag  श्राइवासन  feat  जाता  रहा  है  कि

 कोंकणा  aa  में  कोयना  एल्यूमीनियम  परियोजना  स्थापित  की  जायेगी  परन्तु  खेद  है  इस  श्राइवासन  को

 ait  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  |  मंत्री  महोदय  यह  aaa  दें  कि  इस  परियोजना  को

 क्र  प्रारम्भ  किया  जायेगा  |

 कारण  एक  पिछड़ा  क्षेत्र  है  ।  यहां  पर  पिछले  कई  वर्षों  से  न  तो  कोई  रेलवे  लाइन  ही  बिछाई
 गयो  न  ही  कोई  पत्तन  कौर  न  ही  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  कारखाना  ही  खोला

 गया  है  |  बार-बार  यह  कहा  जाता  रहा है  कि  वहां  पर  कोई  कारखाना  खोलना  लाभकारी  नहीं

 होगा  ।  प्राधिकार  इस  क्षेत्र  में  40  लाख  लोग  बसते  हैं  शौर  इन  लोगों  की  कुछ  मांगें  शौर

 तायें  हैं  जिनको  रा  किया  जाना  चाहिये  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  मामले  को  राजनीतिक  बातों

 का  शिकार  नहीं  बनाया  जाना  चाहिये  शौर  इस  क्षेत्र  का  विकास  करने  के  लिये  कुछ  ठोस  उपाय  किये

 जाने  चाहिये  ।
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 24  न्चत्र  1892  केन्द्रीय  सरकार  के  ae  1970-71  के
 बजट  प्रस्तावों  के  बारे  में  याचिका

 दूसरी  जिसकी  ate  ध्यान  दिलाना  आवश्यक  यह  है  कि  देश  में  नकली  श्रौषघियों

 तथा  इनके  काफ़ी  ऊंचे  नृत्यों  के  बारे  में  बराबर  शिकायत  रही
 है  |  हम  जानते  हैं  कि  औषधि  निर्माता

 तेल  शादी  के  निर्माता ग्र ों  की  तुलना  में  दुगना  मुनाफा  कमा  रहे  हैं  |

 aaa  की  बात  तो  यह  है  कि  wader  a  औषधियाँ  निर्माण  लागत  से  18  से  20  गुना  अधिक

 मूल्य  पर  बेची  जाती  जबकि  भारत  में  यही  श्रौषधियां  इनसे  भी  अधिक  मूल्यों  पर  बेची  जाती  है

 हालांकि  अमरीका  एक  धनी  देश  है  ।  सरकार  को  आयात  पर  नियंत्रण  रखने  की  पुरी  शाक्ति  प्राप्

 है  क्योंकि  सरकार  बिदेशी  विनियोजन  सम्बन्धी  तथा  wea  करारों  को  मंजूरी  देती  हैं  ौर  इस  प्रकार

 मूल्यों  पर  नियंत्रण  रख  सकता है  |  यह  जानते  हुए  भो  कि  ग्रोस्ज़ी  उद्योग  पर  एकाधिकारी  नियंत्रण

 की  काफी  गुजारना  है  शर  उपभोक्ता  को  इस  मामले  में  कोई  विकल्प  नहीं  सरकार  ने  कभी  तक

 इस  मामले  में  कोई  ठोस  कदम  नहीं  उठाये  परिणाम  यह  है  कि  औषधियों  के  मुल्य  एक  अधिक  समृद्ध
 देवा  अ्रमरीका  में  औषधियों  के  मूल्यों  से  भी  अधिक  हैं  ।  उदारहराथं  यहां  पर  टटासाइक्लाइन  के  चार

 कप सु लों  की  कीमत  4.90  रुपये  हैं  जबकि  अमरीका  में  एक  काबुल  1.50  सेंट  का  बिकता  है  |  इसी

 प्रकार  सरपासिल  की  एक  हजार  गोलियों  की  कीमत  भ्रम रोका  में  63  सट  धात  लगभग  4.73  रुपये

 जबकि  भारत  में  4  काबुल  5.30  रुपये  के  बिकते  |  इसका  कारण  यह  है  कि  सरकार  इन  पदार्थों

 को  आयात  जातिगत  नाम  की  बजाए  व्यापार-चिन्ह  के भ्राधार  पर  करती  यदि  झोपड़ियां  का

 आयात  करने  में  थोड़ी-सी  बरती  मूल्यों  के  निर्धारण  के  मामले  पर  एक  संसदीय

 समिति  बनाई  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखानों  का  श्रमिक  दक्षता  से  संचालन  किया  जाए  कौर  इस

 प्रकार  औषधियों  के  मूल्यों  पर  नियंत्रण  रखा  जाए  कौर  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखानों  को  वही

 मूल्य  लेने  पर  बाध्य  किया  तो  स्थिति  में  सुधार  हो  सकता है  |

 पेटेंट  विधेयक  को  सबसे  पहले  1957  में  पेश  किया  गया  किन्तु  इसे  at  तक  पारित

 नहीं  किया  गया  है  |  इसमें  ate  प्रतीक  विलम्ब  नहीं  किया  जाना  चाहिये  कौर  इसे  कम-से-कम  ga

 पारित  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  विदवनारायश  शास्त्रो  म  :  इस  समय  दैत्य  में  10  तेलशोधक  कारखाने  हैं  जिनमें

 से  चार  सरकारी  क्षेत्र  में  हैं  प्रौढ़  इनमें  से  एक  qa  में  है  जिसकी  क्षमता  इस  समय  भी  7.5  लाख

 मौलिक  टन  है  हालांकि  स्वतंत्रता  प्राप्त  करने  के पद चात  10,20  अथवा  30  लाख  मीट्रिक  टन  की

 क्षमता  वाले  कारखाने  स्थापित  किये  गये  हैं  परन्तु  गोहाटी  तेलशोधक  कारखाने  की  क्षमता  में  ait  तक

 कोई  विस्तार  नहीं  किया  गया  है  ।  गुजरात  तेलशोधक  कारखाने  की  निर्धारित  क्षमता  30  लाख

 मीट्रिक  टन  है  जबकि  इसका  वास्तविक  उत्पादन  36  लाख  मीट्रिक  टन  है  ।  पहले  गोहाटी  में  कारखाने

 को  क्षमता  बढ़ा  कर  12.50  लाख  मीट्रिक  टन  तथा  बाद  में  इसे  कम  कर  के  11  लाख  मीट्रिक  टन

 कर  देने  की  व्यवस्था  की  गई  थो  Teg  खेद  है  कि  इस  कारखाने  slat  तक  कोई  विस्तार  नहीं

 हुमा  है  ।  मन्त्री  महोदय  इसके  कारण  बताएं  |

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  झ्ायोंग  जिसका  पूर्वी  मुख्यालय  श्रासाम  में  बहुत  धन  बर्बाद  कर

 1  है  |  उदाहरणों  इस  झ्रायोग  ने  maw  चाय  कम्पनी  से  कुछ  भूमि  तथा  इमारतें  24  लाख

 रुपये  की  खरीदी  थीं  |  किन्तु  1965  में  इस  galt  को  प्रबन्ध  जब  एक  नये  अध्यक्ष  .
 ने  तो

 उस  समय  उन्होंने  इस  सम्पत्ति  के  लिए  15  लाख  रुपये  देने  से  भी  इन्कार  कर  दिया  ।  करारनामे  के

 अनुसार  183,23  एकड़  भूमि  होनी  थी  परन्तु  जब  उसकी  पामायश  की  वह  182,01  एकड़
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 पाई  गई  |  इससे  झ्रायोग  को  10,650  रुपये  का  घाटा  इसके  म्रलावा  4.93  एकड़  भूमि  को  जो

 च  दी  गई  थी  तथा  23.14  एकड़  भूमि  को  जो  झा साम  चाय  कम्पनी  ने  पट्टे  पर  दी  हुई  ध्याम

 में  भो  नहीं  रखा  गया  था  |  इस  माम  ले  में  पूर्वी  क्षेत्र  के  महाप्रबंधक  अथवा  इस  आयोग
 के

 ग्रध्यक्ष
 का  हाथ है  |

 इसी  प्रकार  aa  चाय  कम्पनी से  जो  भूमि  जीत  की  गई  उसके  लिये  प्रतिकर  दिया  गया

 क्योंकि  जब  रेलवे  ने  रेलवे  लाइनें  बिछाने  के  लिये  भूमि  का  asta  किया  था  उस  समय  उन्होंने  चाय

 की  प्रत्येक  छोटी  तथा  बड़ी  के  लिये  3.96  रुपये  श्र  6.906  रुपये  दिये  थे  जबकि  इस

 बार  चाय  की  प्रत्येक  5  से  50  तथा  3  से  5  वर्षीय  भारी  के  लिये  11  रुपये  तथा  5  दिये

 गये  |  इस  प्रकार  वास्तविक  मूल्य  से
 -15  लाख  रुपये  का  अधिक  भुगतान  किया  गया  |

 मंत्री  महोदय  को  उक्त  दोनों  सौदों  की  तुरन्त  जांच  करानी  चाहिये  ।

 जीपों  की  चोरी  के  सम्बन्ध  2  1979  को  एक  प्रश्न  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  श्री

 Zo  रा०  चन् हार्प  ने  दो  जीपों  के  चोरी  हो  जाने  की  सुचना  दी  थी  ।  परन्तु  जब  यही  प्रश्न  तेल  तथा

 प्राकृतिक  गेस  ग्रा योग  के  भ्रध्यक्ष  से  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  में  सदस्यों  द्वारा  पुछा  गया

 था  तो  उन्होंने  यह  स्पष्ट  रूप  से  बताया  था  कि  केवल  एक  ही  जीप  चोरी  गई  है  |  स्पष्ट  है  कि  इस

 झ्रायोग  के  श्रेय  भ  बोलने  तथा  संसद  सदस्यों  को  भ्रम  में  डालने  से  आनाकानी  नहीं  करते  हैं  |

 इस  मामले  की  भी  छानबीन  की  जानी  चाहिये  ।

 मैं  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  भ्र ौर  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  की  अ्रनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन

 करता हूं  ।

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  धातु  मंत्री  त्रिगुण  मैं  उन  माननीय

 सदस्यों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  इस  मंत्रालय  के  कार्यकरण  के  बारे  में  ठोस  सुझाव  दिये  हैं  ।

 भिन्न  निर्वाचन  क्षेत्रों  तथा  प्रदेशों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  संसद  सदस्यों  द्वारा  रखने  प्रदेशों  में

 विभिन्न  परियोजनाओं  की  क्रियान्विति  में  धीमी  प्रगति  अथवा  कोई  प्रगति  न  होने  पर  श्रसंत्तोष  की

 श्राभिव्यक्ति  करना  वजा  ही  है  ।

 चर्चा  के  दौरान  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  प्रश्नों  का  उत्तर  मेरे  साथियों  ने  पहले  ही

 दे  दिया  है  |  मैं  केवल  उन्हीं  मामलों  पर  चर्चा  जिनकी  चर्चा  के  दौरान  कट  आलोचना  की

 गई  है  |

 श्री  वीरेंद्रकुमार  शाह  ने  शिकायत  की  है  कि  तेल  की  खुदाई  एवं  निराले aa  में  विलम्ब

 किया  गया है
 ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हैँ  कि  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  रूस  की

 सहायता  से  1964-66  के  दौरान  समुद्री  भूकम्प  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  करके  कैम्बे  की  कोरोमंडल

 एवं  झावर  प्रदेश  के  समुद्री  किनारे  we  प्र ंड मान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में  तेल  प्राप्ति  के  स्थानों

 की  खोज  की  है  ।.

 1967  में  अमरीका  की  टैंकरों  कम्पनी  ने  भागीदारी  के  ग्रा घार  पर  संयुक्त  रूप से  काय

 करने  का  प्रस्ताव  रखा  |  इसी  प्रकार  होस्टल  की  जिंटा  aimee  कम्पनी  ने  बम्बई  हाईਂ  क्षेत्र  से  ठेके

 पर  तेल  निकालने  का  प्रस्ताव  रखा  ।  इंसी  प्रकार  ae  भी  कई  प्रस्ताव  मिले  परन्तु  सरकार  किसी
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 14  1970  केन्द्रीय  सरकार  के  वह  1970-71  के

 बजट  प्रस्तावों  के  बारे  में  याचिका

 निर्णय  पर  नहीं  पहुंच  सकी  |  यह  बात  सभी  को  मान्य  होगी  कि  देश  हित  के  लिए  समुद्र  तट  से  दूर

 तेल  खोजने  एवं  निकालने  के  लिए  उपयुक्त  उपकरणों  की  आवश्यकता  है  att  इस  काय  में  विदेशी

 विशेषज्ञों  को  सहायता  लेनी  ही  पड़ेगी  |  विदेशी  फर्मों  को  तेल  निकालने  का  ठेका  देने  की  अपेक्षा  उनकी

 सहायता  लेना  alas  मप्रच्छा  होगा  |  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमने  पिछले  कुछ  महीनों  से

 हमने  निम्नलिखित  निर्णय  किए  हैं  :--

 इन्ही  नियमों  एवं  तकनी  की-विद्वेषज्ञों  की  सहायता  से  ara  की  खाड़ी  के  उथले  पानो  में  खोज

 करने  के  लिए  प्लेटफार्मो
 का  डिजाइन  बनाने  एवं  उन्हें  बनाने

 का कार्यों  प्रारम्भ  करना  |  यह  कांयं

 रूप  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  शुरू  हो  गया  है  |

 गहरे  समुद्र  की  स्थितियों  का  अध्ययन  करने  एवं  खोज  करने  के  लिए  उपयुक्त  उपकरण

 gar  के  लिए  परामशंदायित्री  फर्म  को  नियुक्ति  करना  |  कुछ  महीने  पहले  एक  ब्रिटिश  परामर्शदाता

 फर्म  की  नियुक्ति  की  गई  date  उन्होंने  जो  सिफारिशें  प्रस्तुत  उन्हें  सरकार  ने  मान  लिया  है  |

 विश्व  के  विभिन्न  भागों  में  समुद्र  के  किनारों  से  दूर  तेल  की  खुदाई  का  काम  करने

 वाले  भारतीय  इंजीनियरों  ale  तकनी  की-विशेषज्ञों  को  उनकी  भ्रहंताग्रों  के  भ्रनुसार  उचित  वेतन  देना

 ताकि  वे  स्वदेश  में  जाकर  काम  कर  सकें  ।

 वांछित  उपकरणों  के  निर्माण  के  लिए  रुपयों  में  spay  की  व्यवस्था  करना  |

 स्वयं-चालित  उठाने  वालो  मशीनों  के  निर्माणਂ  के  लिए  विदेशी

 फर्मों  से  निविदाएं  प्राप्त  हुई  हैं  ।  उनके  द्वारा  रखे  गए  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  कौर  कुछ

 ही  महीनों  के  अन्दर  निर्णय  किया  जाएगा  |

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  gal  को  आलोचना  को  है  परन्तु  जांच

 करने  पर  पता  चला  कि  यह  आयोग  ठीक  काय  कर  रहा  है  लेकिन  तकनीकी  तौर  पर  इसे  शक्तिशाली

 बनाने  को  श्रावइ्यकता  है  सनौर  सरकार  इस  दिशा  में  प्रयत्न  कर  रही  है  |  सरकार  माध्यमिक  स्तर  के

 तकनीकी  विशेषज्ञों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  को  बढ़ावा  दे  रही  है  |  यह  काय  इसलिए  भी  श्रावइ्यक

 बन  गया  है  क्योंकि  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  तट  से  दूर  खुदाई  का  काम  करने  वाला  है  ।  परन्तु
 साथ  ही  इस  आयोग  को  आधुनिकतम  उपकरणों  की  श्रावइयकता  है  |  मैं  सदन  को  यह  श्रीनिवासन  देता

 हूँ  कि  यह  आयोग  पश्चिमी  बंगाल  में  सफलता  से  खुदाई  का  काम  करने  वाला  है  |

 तेल-घोनी  के  मामले  में  हम  आत्म-निभने  हो  गए  केवल  मिट्टी  का  तेल  एवं  भट्टी-तेल

 का  थोड़ा  सा  ग्रा यात  किया  जाता  है  |  1969  में  11  करोड़  रुपये के  तेल  उत्पाद  का  निर्यात  किया

 गया  था  |  ग्राम  की  कोयली  शोधनशाला  का  विस्तार  किया  जाएगा  |  हल्दिया  में  नई  दो धन दाला

 खोली  जा  रही  है  |  इसी  प्रकार  मद्रास  शोधनशाला  अच्छा  काम  कर  रही  है  ।  भारतीय  तेल  निर्गम

 एवं  ट्यूब  इण्डिया  स्टेशन  संयंत्र  का  निर्माण  कर  रही  है  जिससे  हम  चिकने  स्नातकों  पर  आघारित  माल

 में  झ्रात्म-निभने  हो  जाएंगे  कौर  इस  प्रकार  प्रत्येक  वर्ष  कई  करोड़ों  रुपयों  विदेशी  मुद्रा

 बच  जाएगी  |

 जहाँ  तक  गर  सरकारी  तेल  शोधन-शालाग्रों  के  राष्ट्रीयकरण  का  प्रदान  ऐसा  करने  से

 कोई  श्रमिक  लाभ  नहीं  होगा  कौर  विशेषकर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सरकारी  क्षेत्र  अपने

 नए  संयंत्रों  में  तकनीकी-ज्ञान  का  लाभ  उठा  सकता  है  |  गैर-सरकारी  तेल  दोधनशालाशओओं  के

 करण  का  मुख्य  उद्देश्य  विश्व  बाजार  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  झ्र त्या धिक  प्रतिस्पर्धी  मुल्य  पर  आयातित
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 Petition  Re.  Budget  Proposals  of
 Central  Government  for  1970-71

 April  14,  70

 कच्चे  तेल  को  उपलब्ध  करना  है  कौर  यह  उद्देश्य  पहले  ही  पुरा  किया  जा  रुका  है  |  अतः  इन  तेल

 दोधनशालाश्रों  का  राष्ट्रीयकरण  झावइ्यक  प्रतीत  महीं  होता  |  सुभाव  दिया  गया  है  कि  सरकार  गैर

 सरकारो  तेल  शोधनशालाश्रों  की  परिसम्पत्तियों  को  भ्र पने  हाथ  में  ले  ले  |  परन्तु  ऐसा  करने  से  सरकार

 को  बहुत  अघिक  मुआवजा  देना  पड़ेगा  ।  यदि  इन  तेल  द्योधनदालाश्रों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया

 जाए  तो  हमें  सबसे  बड़ी  कठिनाई  तेल  शोधनशालाश्रों  को  चलाने  के  लिए  कच्चे  तेल  उपलब्ध  कराने

 की  होगी  |

 श्री  सरकार  ऐसे  तकनीकी  उपायों  को  लागू  करने  का  विचार  कर  रही  है  |  जिनसे  हमें

 निरन्तर  तेलशोधन शालाओं  के  लिए  कच्चा  तेल  प्राप्त  हो  सकता  इस  विषय  में  गैर-सरकारी

 कम्पनियों  का  सहयोग  भी  श्रावक  रूप  से  मिलना  ि  |  परन्तु  बड़े  ही  खेद  की  बात  है  कि  उन

 कम्पनियों  ने  केवल  अपने  हो  लाभ  पर  ध्यान  दिया  प्रौढ़  सरकार  की  को  यता  नहीं  की  |

 तें
 कुछ  सदस्यों  ने  तेलशोधन दा लाओं  सम्बन्धी  समझौते  के  बारे  में  प्रश्न  उठाये  ण  |  पांचवें

 के  प्रारम्भ  में  जब  सरकार  ने  गैर  सरकारी  तेल  कम्पनियों  से  समझौता  किया  था  उस  समय

 हमारे  पास  कच्चा  तेल  उपलब्ध  नहीं  था  |  इन  कम्पनियों  ने  भारत  के  उद्योग  के  विकास  में  महत्वपूर्ण

 योगदान  दिया  है  |  जो  करार  किए  गए  थे  aaa  समय  के  प्रतिकूल  एवं  राष्ट्रविरोधी  हैं  |  तेल

 कम्पनियों  को  चाहिए  कि  वे  समझौते  की  शर्तों  में  संशोधन  करने  में  सहयोग  दें  क्योंकि  ऐसा  करना

 राष्ट्र-हित  में  तो  होगा  नीति  के  लक्ष्यों  को  पुरा  करने  में  सहायक  भी  होगा  |

 जहाँ  तक  दी  इंडियन  ड्रग ज  एण्ड  फार्मेसिटिकल्स  का  सम्बन्ध  इसमें  1967-68  में  232,54

 करोड़  रुपये  का  एवं  1968-69  में  891.10  करोड़  रुपये  का  घाटा  पड़ा  था  |  इस  मंत्नालय  का  प्रभारी

 होने  के  कररा  कुमार  घाटे  का  बड़ा  खेद  है  |

 1959  में  सहयोग  के  आधार  पर  रूस  से  समझौता  किया  गया  था  |  हालांकि  हमको  पता  था

 कि  रूस  की  प्रोद्योगिकी  सर्वोतम  नहीं  फिर  भी  यह  सोचा  गया  था  कि  रूस  द्वारा  दी  गई  मूल

 तकनीकी  सुविचारों  का  विकास  भारतीय  वैज्ञानिक  एवं  तकनी  की-विदषेषज्ञ  करेंगे  ।  इन  सब  बातों  पर

 विचार  करने  के  बाद  रूसी  सहायता  लेने  का  निर्णय  किया  गया  था  ।  बड़े  हो  ea  की  बात  है  कि  रूस

 द्वारा  दी  गई  तकनीकों  ग्राद्याएं  पूरी  हो  गई  हैं  ।  तकनीकी  विशेषज्ञों  द्वारा  उत्पादन  की  अनेक  वस्तु ग्र ों
 का  रायात  प्रतिस्थापन  किया  जा  चुका

 है  ak  शायद  उपकरण  संयन्त्र  में  परिवार  नियोजन  सम्बन्धी

 उपकरणों  का  आविष्कार  किया  है  |  तकनीकों  विशेषज्ञ  दाल्यकार  समिति  की  सिफारिशों  के  area  पर

 दिया  उपकरणों  के  नए  सेटों  का  आविष्कार  कर  रहे  हैं  ।  1968-69  में  बाल्य  उपकरणों  की  बिक्री

 105  लाख  रुपये  थी  जो  1969-70  में  बढ़कर  511  लाख  रुपये  हो  गई  |  गत  महीनों  में  हमें  जो

 लता  प्राप्त  हुई  उससे  नादा  की  जाती  है  कि  हम  लगभग  दो  वर्षों  में  घाटे  को  स्थिति  को  पुरा  कर

 सकेंगे  |  अतः  इस  सुभाव  को  नहीं  माना  सकता  कि  करोड़ों  रुपया  लगाने  के  बाद  इन  संयंत्रों  को  बन्द

 कर  दिया  जाए  |

 झोपड़ियों  के  मूल्यों  में  कमी  की  दिला  में  हमने  जो  उपाय  किये  मैंने  उनका  उल्लेख  किया

 है  ।  यह  एक  बहुत  उलका  eat  विषय  है  |  मेरे  सहयोगी  स्वास्थ्य  मन्त्री  ने  इस  काय  में  हमारा  हाथ

 वास्तव  में  इस  उद्योग  में  nae  हित  निहित  हैं  ।  उनके  अपने
 i

 हैं  ।  हमने  उद्योग
 पिग  ज

 नि  |  mr  प्रसन्नता के  विभिन्न  पक्षों  के  प्रतिनिधियों  की  goat  का  प्रायोजन  कि  द  है  ee  ail  कहना  HU  है  कि  लगभग  सभी
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 केन्द्रीय  सरकार  के  वर्ष  1970-71  के 24  1892

 प्रस्ताव  के  बारे  में  याचिका

 ने  प्रा  सहयोग  देने  का  श्रीनिवासन  दिया है
 |  wa  उन्होंने  एक  प्रोजना  तैयार  की  है  जिसके  अनुसार

 मुल्यों  में  20  से  25  प्रतिशत  को  कमी  हो  जायेगी  ।  हमारा  उद्देश्य  तो  उपभोक्ताओं  को  आवश्यक

 राहत  दिलाना  है  |  साथ  ही  साथ  हमें  छोटे  पैमाने  के  निर्माता झ्र ों  के  हितों  का  भी  ध्यान  रखना  2  |

 हमें  झ्रात्मनिभंरता  भी  प्राप्त  करनी  है  |  वेसे  मेरा  मन्त्रालय  विश्व

 पश्चिम  कनाडा  तथा  जापान  शादी  के  सहयोग  से  काय  कर  रहा  है  |  इनके  अतिरिक्त

 तथा  पोलैंड  के  साथ  भी  सहयोग  किया  जा

 रहा  है  |

 लगभग  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  उवंरक  का  उल्लेख  किया  है  ।  पहले  हम  इसका  बड़ी  मात्रा

 में  आयात  करते  थे  |  साथ  में  हमें  खाद्यान्नों  का  भी  रायात  करना  पड़ता  था  |  अब  उवंरक  के  SeaT-

 दन  के  कारखाने  के  निर्माण  को  आरम्भ  करने  के  समय  से  लगभग  तीन  av  बाद  उसमें  उत्पादन

 आरम्भ  हो  पाता  है  |  विश्व  बैंक  ने  हमें  दो  कारखानों  की  स्थापना  में  सहायता  करने  का  वचन  fer

 है  |  उन्होंने  विशेषज्ञों  को  भी  उपलब्ध  करने  का  श्रीनिवासन  दिया  है  |  हमें  तराशा  है  कि  हम  इस  प्रकार

 अपना  उत्पादन  बढ़ा  सकेंगे  ।  निरव  बेक  के  विशेषज्ञों  की  सहायता  से  हम  अपने  विंमान  कारखानों  में

 भी  सुधार  कर  सकेंगे  |  मैं  मानता  हूँ  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उवंरक  कारखानों  का  दिन  बहुत

 जनक  नहीं  रहा  वास्तव  में  विदेशी  मुद्रा  की
 कमी  के  कारण  हमें  बहुत  कठिनाई  का  सामना

 करना  पड़ा है  ।  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  लगभग  10  परियोजना ग्र ों  को

 अनुमति  दी  गई  थी  परन्तु  उनमें  केवल  एक  ही  स्थापित  हो  सकी  |  उनके  लिए  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध

 नहीं  हो  सकी  थो  ।  विदेशी  विनियोजन  को  बढ़ावा  देने  हेतु  भारत  सरकार  ने  1965  में  grat

 नीति  उदार  कर  दी  थी  |  इस  बारे  में  उस  समय  के  मन्त्री  महोदय  ने  31  1967  को

 एक  वक्तव्य  दिया  था  ।  1967-68  की  प्राक्कलन  समिति  ने  सरकार  के  इस  निकाय  को  प्रशासन  भी

 की  et |

 इसी  नीति  के  श्रन्तंगत  गोशा  उर्वरक  कारखाने  को  अनुमति  दी  गई  थी  ।  aa  सरकार

 ने  इस  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  ग्रा देश दे  दिया  है  कौर  यह  निर्णय  भी  किया  गया  है  कि

 निदेशक  मंडल  में  दो  सरकार  द्वारा  नामांकित  निदेशक  git  |  यह  परियोजना  27  महीनों  तक

 पूरी  हो  जाने  को  आशा  है  |  इसके  चालू  हो  जाने  से  हम  प्रति  ag  20  करोड़  रुपये  के  आयात  से

 बच  जायेंगे  |

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  मीनापुर  के  प्रस्तावित  टाटा  उवंरक  कारखाने  का  उल्लेख  किया

 इस  सम्बन्ध  में  ead  वहां  गया  था  कौर  श्री  जे०  शरार ०  डी०  टाटा  से  मिला  भी  मैंने  उनसे

 कहा  था  कि  श्राप  बड़े  धनी  व्यक्ति  है  श्राप  60  करोड़  रुपये  लगातार  राष्ट्र  की  सेवा  कर  दीजिये  |

 मेरे  ऐसा  कहने  पर  पहले  तो  वह  हैरान  परन्तु  बाद  में  उन्होंने  मेरे  सुभाव  पर  विचार  किया  |

 नं  उन्होंने  एक  योजना  भेजी है  जिस  पर  सरकार  विचार  कर  रही  हम  चाहते  हैं  कि  सभो

 पति  देश  के  व्यापक  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  काय  करें  ।  wa  हमारे  समक्ष  दो  ही  मागं  है  ।

 या  तो  हम  विदेशों  से  आयात  करें  शारिवा  भारत  में  ही  कारखाने  स्थापित  कर  के  उत्पादन  में

 करें  |

 श्री  यादव  ने  सरकारी  उपक्रमों  में  भर्ती  का  प्रश्न  उठाया  है  ।  मैं  बताना  चाहता  हूँ  कि  हमने
 सभो  उपक्रमों  को  लिखा  है  कि  पांच  सौ  रुपये  तक  के  वेतन  वाले  सभी  पदों  पर  रोजगार  दफ्तर  के
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 Petition  Re  :  Budget  Proposals  of  Chaitra  24,  1892  (Saka)
 Central  Government  for  1970-71

 ह

 माध्यम  से  स्थानीय  लोगों  की  भर्ती  की  जाये  |  उक्त  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  चयन  af  े  द  ma पन्त  में  राज्य

 सरकार  का  एक  प्रतिनिधि  भो  होना  चाहिए  |  इन  आदेशों  का  ठीक  प्रकार से  पालन  किये  जाने  का

 alee  भी  दिया  गया  है  |

 पहले  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  एजेंसियां  धनी  लोगों  को  ही  दी  जाती  रही  है  ।  मैंने  इस  प्रथा

 को  रोकने  का  प्रयत्न  किया  है  झर  अनेक  लोग  मेरे  से  नाराज  भी  हो  गये  हैं  ।  आपको  यह  जानकर

 प्रसन्नता  होगी  कि  भारतीय  तेल  निगम  ने  निर्णय  किया  है  वितरण  sa  स्थानीय  बेरोजगार  स्नातकों ों

 को  ही  दिया  जायेगा  |  ate  राष्ट्रीयकृत  बैंक  ऐसे  लोगों  को  आवश्यक  पूजी  उपलब्ध  करने  को  तैयार

 डो  गये  हैं  ।  ऐसी  श्राशा  कि  इस  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  लगभग  40,000  स्नातक  प्रति  ay  काम

 पा  लेंग े|

 aia  प्रदेश  में  उवंरक  के  वितरण  के  घुटने  का  हमें  कल  ही  पता  चला  है  |  भारतीय

 रक  निगम  ने  निकाय  किया  है  कि  विज्ञान  तथा  कृषि  स्नातकों  के  गांवों  में  रहकर  किसानों  की  सहायता

 की  एक  योजना  बनायी  जाये  |  उनको  इसके  लिये  300  रुपये  वजीफा  दिया  जायेगा  |  इससे  उर्वरक

 के  वितरण  तथा  प्रयोग  शादी  के  काय  को  ठीक  प्रकार  से  किया  जा  सकेगा  |  इस  प्रकार  बिचौलियों  से

 बचा  जा  सकेगा  |

 बड़ी  सड़कों  पर  डीजल  के  वितरण  की  व्यवस्था  करने के  साथ  साथ  तेल  उत्पादों  के  वितरण

 की  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  व्यवस्था  करने  का  निशांत  किया  गया  है  |  इससे  किसानों  को  बहुत  लाभ  होगा  ।

 हम  लोगों  में  भारतीयता  की  भावना  जागृत  करना  चाहते  हैं  प्राशि  हैं  कि  सभी  दल  इसका

 समान

 सरकारी  उपक्रमों  में  कार्य  कर  रहे  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अनेक  आरोप  लगाये  गये  हैं  |  मैं

 उनकी  जांच  करूंगा  कौर  यथावइयक  कायंवाही  की  जायेगी  |  मैं  इस  समय  मन्त्रालय  में  काय  करने

 वाले  सभी  अधिकारियों  तथा  कर्मचारियों  का  धन्यवाद  करता  हूं  जिन्होंने  पुरी  लंगन  से  अपने  काय

 को  किया  है  |  यदि  हमें  कोई  सफलता  मिली  है  तो  यह  उसी  के  फलस्वरूप  है  |  भविष्य  में  हमें  श्र

 काय  करना  है  ।

 श्रीमती  शारदा  मुकर्जी  ने  कोहकन  क्षेत्र  में  विकास  काय  पर  व्यय  न  किये  जाने  की  शिकायत

 की  है  |  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूँ  कि  1973-74  से  कोयना  एल्युमीनियम  परियोजना  चालु

 किये  जाने  को  संभावना  &  |  यदि  पहले  कुछ  नहीं  किया  गया  तो  श्री  तो  कार्यवाही  की  जा  रही  है  |

 मिस्टर  धर्मं  से  मोरारज़ी  ने  उर्वरक  के  कारखाने  की  स्थापना  के  लिये  लाइसेंस  के  लिये  आवेदन  दिया

 था  मैं  शीघ्र  निगाहे  करने  का  अदी  हूँ  ।  हमें  चू  कि  उर्वरक  की  बहुत  आवश्यकता  है  |  ग्रह  मैंने

 लाइसेंस  देने  का  निर्णय  कर  दिया  |  इस  बीच  उनके  के  सहयोगियों  ने  कोई  श्रड़चन  खड़ी  कर

 दी  ऐसी  स्थिति  में  मैंने  उनसे  कह  fart  है  कि  शीघ्र  निशांत  करें  और  पन्द्रह  दिन  में  हमें  सूचना

 दें  नहीं  तो  हम  सरकारी  क्षेत्र  में  कारखाने  की  स्थापना  करेंगे  ।  हम  कारण  के  पिछड़े  क्षेत्र  का

 विकास  करना  चाहते  हैं  ।

 हैदराबाद  के  संश्लिष्ट  औषध  कारखाने  में  चल  रही  हड़ताल  पर  हमें  बहुत  चिन्ता  है  और  हम

 चाहते  है  कि  वह  यथाशीघ्र
 समास  हो  जाये  |

 श्री  सतूनों  पटेल  :  मैंने  हरनेक  बातें  उठायी  थी  उनके  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  नहीं

 140



 14  1970  केन्द्रीय  सरकार के  aw  197  0-74  के

 बजट  प्रस्तावों  .
 के  बारे

 में
 याचिका

 दिये  हैं  |  जल  gam  अ्रघिनियम  ऋषिकेश | भ्  चिकेन  संयन्त्र  ater  ते AWG  ने  बारे  में मेरे  oa  के  उत्तर  नहीं  दिये

 गये  है ं|

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यदि  हम  मंत्री  महोदय के  उत्तर  के  बाद  इस
 तरह

 से  प्रइन  उठाते  रहेंगे

 तो  हमें  बहुत  समय  चाहिये  होगा  |

 डा०  त्रिगुण  सेन  :  कल  छुट्टी  का  दिन  है  ।  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  कुछ  जानकारी

 लेना  चाहें  तो  मु  मिल  सकते  हैं  ।  मैं  उनके  geal  के  उत्तर  दे  सकता

 श्री  मदुराई  पटेल  हमारे  saa  व्यक्तिगत  प्रश्न  नहीं  यह  भ्रनुदानों  मांगों  से

 सम्बंधित  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  aa  मैं  कटौती  प्रस्ताव  सभा  में  मतदान  के  लिये  wea गो  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  5  से  36  शौर  47  से  56  सभा  में  मतदान  के

 लिये  रखे  गये  तथा  ग्र स्वीकृत  हुए  |

 The  cut  motions  were  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  aa  कटौतो  प्रस्ताव  संख्या  58  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता  हुँ

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  gat  |

 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष  में  19  ;  विपक्ष  103

 प्रस्ताव  श्रस्वीकुत  FAT  |

 The  motion  was  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कठौती  प्रस्ताव  संख्या  59  से  62  स  मतदान  के  लिये  रखे  गये

 तथा  अ्रस्बीकृत  हुए ।

 The  cut  motion  was  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटोती  प्रस्ताव  संख्या  57  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा

 अस्वीकृत  FAT  |

 The  cut  motions  was  put  and  negat tived fvecu,

 श्री  राम  चरण  :  मेरा  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  63  अलग  से  मतदान  के  लिये  रखा  जाये  शर

 सभा  में  उस  पर  मतदान  कराया  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  है

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  ग्रोवर  खान  तथा  मंत्रालय  ale  झन्तगंत

 मांग  में  100  रुपये  कम  कर  दिये  जाये

 लोकसभा  में  मत  विभाजन  gat  |

 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष  में  32  :  विपक्ष  में  106

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  cut  motions  was  put  and  negatived
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 नम  ण

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा  कटौती  प्रस्ताव  ी सलख्वा  64,  65  तथा  8.0  सभा  मसें  मतदान
 के

 लिये

 रखे  गये  तथा  स्वीकृत हुए  ।

 The  cut  motion  were  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा  कटती  प्रस्ताव  संरक्षा  66  तथा  67  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखे

 नये  तथा  हुए  ।

 The  cut  motions  were  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  की

 लिखित  अनुदानों  की  मांगें  मतदान  के  लिये  रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई  |

 The  following  demands  for  grants  inrespect  of  the  Ministry  of  Petrolewm  and  Chemi-
 cals  and  Mines  and

 Metals
 were  put  and  adopted.

 मांग  शशांक  रानी

 संख्या
 ee

 74  पैट्रोलियम  तथा  रसायन

 ar  खन  तथा  धातु  44,88,000

 75  भुगते  सर्वेक्षण  9,37,58,000

 76  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  का

 wey  राजस्व  व्यय
 14,23,91,000

 १28  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  FT

 हनो  सग  87,99,93,000

 ey  cetery  TS

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 अड़तालीसवाँ  प्रतिवेदन

 संसद  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  (ait  :  मैं  कार्य  aaa  समिति  का

 श्रड़तालोसवां  ster  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 की  मांगें

 DEMANDS  FOR  GRANTS  contd.

 प्रौद्योगिक  श्रात्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सभा  औद्योगिक  विकास  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  काय

 मंत्रालय  की  मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान  करेगा  |
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 24  1892  भ्रनुदानों  की  माँगें

 ई  1970-71  के  faa  श्रौदो गिक  श्रान्त  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  कार्य  मंत्रालय

 की
 myer

 की
 निम्नलिखित

 मांगे  प्रस्तुत  की
 गई  :

 --

 मांग  दीपक  राशि

 सख्या

 प्रौद्योगिक  विकास  आन्तरिक  व्यापार

 at  समवाय  मंत्रालय  80,57,000

 58  उद्योग  4.62.  78,000

 59  नमक  61,85,008

 60  औद्योगिक  अन्तरिक  व्यापार

 श्र  समवाय  मंत्रालय  का  अन्य

 राजस्व  व्यय  13,21,27,000

 123  औद्योगिक  स्राम्तरिक  व्यापार

 at  समवाय  मंत्रालय  का  पूजी

 परिव्यय  5,35,17,000
 ह

 ्ौद्यो  गीत  श्रांत  रिक  व्यापार  तथा  समवाय  कायें  मंत्रालय  की  anny  के  संबंध

 में  निम्नलिखित
 कटोती

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गय े:
 ns

 माँग  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तावक  का  कटौती  का  कटौती  की

 सख्या  संख्या  नाम  ग्रा घार  राशि

 rn  —  a

 a

 ———  ee  सन्

 57  12  श्री mada  सिह  कुशवाह :  डाकू  ग्रस्त  क्षेत्र  में  ae

 उद्योग  स्थापित  करने में  सफलता  |  109  रुपये

 57  13  श्री  aaa  fag  कुशवाह  नोच  में  सीमेंट  का  कारखाना

 चलाने  में  सफलता  |  100  रुपये

 57  14  कवि  यद्दावंत  सिह  चम्बल  द्वारा  सिचाई  किये

 जाने  वाले  क्षेत्र  में  जापानी  पद्धति  को  कुटीर  उद्योग

 पद्धति  अपनाने  में  सफलता  |  10)  रुपये

 57  15  श्री  यशवंत  fag  कुशवाह  :  देश  में  सस्ते  ट्रैक्टरों  को  पर्याप्त

 संख्या  में  बनाने  में  असफलता  |  100  रुपये

 57  16  श्री  anda  fag  yang  :  वनस्पति  स्कूटर

 उद्योग  तथा  चोरी  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  लाइसेंस  समाप्त

 करने  में  सफलता  |  100  रुपये
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 Demands  for  Grants  (contd.)  Chaitra  24,  1892  (Saka)

 an

 2  3  4

 57  17  श्री  यथावत  सिह  कुशवाह  :  गैर-स  Sm]
 pape

 री  उद्योगों  के  सम्बन्ध

 में  अनुचित  नीति  |  100  रुपये

 57  18  श्री  यशवंत  सिह  कुशवाह  :  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में

 सुप्रबन्ध  कौर  हानि  ।  100  रुपये

 57  19  श्री  aaa  fag  कुशवाह  :  छोटी  मोटर  कार  wel  की

 क्रियान्वित  करने  में  सफलता  |  100  रुपये

 57  20  श्री  यशवंत  सिह  कुशवाह  :  थोड़े  से  उद्योगपतियों  के  साथ

 पक्षपात  किया  जानो  |  100  रुपये

 57  43  श्री  होम  प्रकाशन  त्यागी  :  श्रीद्योगिक  वस्तु ग्न ों  के  मूल्य

 कम  न  करना  |  100  रुपये

 57  44  थी  ग्रोस  प्रकाश  त्यागी  :  लिपस्टिक  ae  विलास  की

 वस्तु ग्न ों  के  लिये  विदेशी  सहयोग  से  कारखाने  खोलने

 को  अनुमति  देना  ।  100  रुपये

 57  45  श्री  प्रकाश  त्यागी  :  विभिन्न  प्रांतों  में
 सरकारी

 उद्योगों  की  स्थापना  में  पक्षपात  से  काम  लेना  ।  100  रुपये

 57  46  श्री  ठोस  प्रकाश  त्यागी  :  औद्योगिक  नीति  में  ग्राम री  का
 अ्रौर  रूस  का  श्रत्धानुकररण  करना  |  100  रुपये

 57  47  थ्री  aa  प्रकाश  त्यागी  :  सझौद्योगिक  नीति  बनाते  समय

 भारत  की  विशाल  जनसंख्या  को  ध्यान  में  न  रखना  |  100  रुपये

 58  48  श्री  ग्राम  प्रकाश  त्यागी  :  हरिजनों  व  थ्रादिवासियों  को

 अ्राथिक  उन्नति  के  लिये  छोटे  उद्योगों  की  और  उन्हें

 झ्ञाकर्पित  करने  की  ग्रा वस् यकता  |  100  रुपये

 58  49  श्री  होम  प्रकाश  त्यागी  :  देश  के  पिछड़े  भागों  में  छोटे

 उद्योगों  की  स्थापना  व  प्रसार  की  विशेष  व्यवस्था

 करने  की  श्रावद्यकता  |  100  रुपये

 58  50  होम  प्रकाश  त्यागी  :  छोटे  उद्योगों  को  एक  करोड़

 तक  के  उद्योगों  के  लिये  लाइसेंस  से  मुक्त  करने  से

 100  रुपये उत्पन्न  खतरा  ।

 58  51  श्री  ata  प्रकाशन  त्यागी  :  छोटे  उद्योगों के  मध्य सहयोग

 उत्पन्न  करने  की  श्रावस्यकता  |  100  रुपये
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 58  52  श्री  प्रेम  प्रकाश  त्यागी  :  छोटे  उद्योगों  को  समुचित
 100  रुपये सुरक्षा न  देना  ।

 58  53  श्री  होम  प्रकाशन  त्यागी  :  छोटे  उद्योगों  को  उत्पादन  के

 लिये  कच्चे  माल  की  यथोचित  व्यवस्था  न  करना  |  100  रुपये

 58  54  श्री  होम  प्रकाश  त्यागी  :  कुछ  मुट्ठी  भर  शहरों  में  ही

 उद्योगों  का  केन्द्रीयकरण  कर  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्र

 में  milan  विषमता  उत्पन्न  करना  |  100  रुपये

 58  55  श्री  ठोस  प्रकाशन  त्यागी  :  खेती  प्रधान  उद्योगों  की  शोर

 ध्यान  न  देना  |  100  रुपये

 58  56  श्री  ठोस  प्रकाश  त्यागो  :  उद्योगों  के  लिये  लाइसेंस  देने

 100  रुपये की  दुषित  होती  का  सुधार  न  करना  |

 58  57  श्री  ओम  प्रकाश  त्यागो  :  लाइसेंस  विभाग  में  व्याप्त

 भ्रष्टाचार  को  रोकने  में  असफलता  |  100  रुपये

 58  58  श्री  ठोस  प्रकाशन  त्यागो  :  उद्योगों  का  विकेन्द्रीयकरण

 करने  की  उपेक्षा  |  100  रुपये

 58  59  att  अम  प्रकाश  त्यागी  उद्योगों  का  ग्रामीण  तथ्य

 100  रुपये शहरी  क्षेत्र  में  समान  रूप  से  विस्तार  न  करना  |

 60  60  श्री  होम  प्रकादा  त्यागी  :  खादी  कौर  ग्राम  उद्योग  की

 ais  में  प्रति  वष  लाखों  रुपये  का  बुटाला  |  100  रुपये

 60  61  श्री  ठोस  प्रकाश  त्यागी  :  खादी  ale  ग्राम  उद्योग  में

 व्याप्त  भ्रष्टाचार  को  जांच  के  लिए  एक  उच्चस्तरीय

 जांच  कमीशन  को  श्रावइ्यकता  |  100  रुपये

 60  62  श्री  शोम  प्रकाश  त्यागी  :  व्यापार  चिन्हों  के  लिये

 राष्ट्रीय  चिन्हों  तथा  राष्ट्रीय

 नाम  का  दुरूपयोग  रोकने  में  सफलता  |  100  रुपये

 60  63  श्री  ओम  प्रकाश  त्यागी  :  माप  तोल  विभाग  द्वारा  छोटे

 व्यापारियों  को  व्यथ  में  तंग  करने  को  रोकने  में

 दस  फलता  |  100  रुपये

 123  64  श्री  होम  प्रकाश  त्यागी  :  भारत  के  छोटे  किसानों  के

 अनुकूल  छोटे  ट्रैक्टरों  के  बनाने  में  सफलता  |  100  रुपये

 ॥
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 123  65  थ्री  होम  गाना  हारो भरना  CSU  र्
 >  ory}  के  निर्माण  तथा  आयात ी

 दोनों  की  लगातार  उपेक्षा  |  100  रुपये

 57  66  श्री  शिव  चन्द्र  भा  :  भारतीय  एकाधिकार  को  न्यास  के  राशि  घटाकर

 गांधीवादी  सिद्धांत  के  श्रन्तगंत  जाने  में  सफलता  |  1  रुपया  कर

 दी  जाये

 58  67  श्री  श्द्धाकर  सूप कार  :  लघु  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  में  राशि  घटाकर

 उपेक्षा  |  1  रुपया  कर

 दी  जाये

 38  68  श्री  श्रद्धा कर  सूप कार  :  लघु  उद्योगों  को  निर्यात  प्रोत्साहन  राशि  घटाकर

 1  रुपये कर देने  में  सफलता  |

 दी  जाये

 58  69  श्री  श्रद्धाकर  सूप कार  :  औद्योगिक  नीति  ।  राशि  घटाकर

 1  रुपया  कर

 दी  जाये

 58  70  ची  श्रद्धाकार  सूप कार  :  मंत्रालय  के  अधीन  सरकारी  राशि  घटाकर

 1  रुपया  कर क्षेत्र  को  परियोजनाश्रों  का  कायें  |

 दी  जाये

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  पोठासीन  हुए
 [  SHRI  SHRICHAND  GOYAL  IN  THE  CHAIR

 श्री  हिम्मतासहका  औद्योगिक  आन्तरिक  व्यापार  तथा  समवाय  कोय

 मंत्रालय  का  देश  के  श्रमिक  तथा  वित्तीय  विकास  की  हष्टि  से  बहुत  महत्व है  |  देश  में  उद्योगों  का

 ठीक  प्रकार  से  विकास  कार्य  करना  इसकी  हो  जिम्मेदारी  है  |  इसे  ही  बनानी  होती  हैं  |

 वास्तव  में  देश  के  औद्योगिक  विकास  के  प्रत्येक  पहलू  पर  इसका  नियन्त्रण  है  ।

 ay  1965  से  ga  देश  में  उद्योगों  ने  बहुत  प्रगति  को  थी  |  ate  नये  उद्योग  स्थापित  किये

 गये  थे  ।  wae  को  जाने  दीवाली  वस्तु द्र ों  का  देश  में  ही  निर्माण  mea  होने  लगा  था  ।  परन्तु
 1965  के  बाद  स्थिति  में  art  प्रगति  नहों  हुई  है  |  इसका  कारण  बहुत  अधिक  करों  का  लगाया  जाना

 है  ।  इससे  अनेक  भ्रावश्यक  वस्तु झ्र ों  की  कमी  महसूस  की  जाने  लगो  ऐसी  स्थिति  में  अ्रधिक

 उद्योगों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिये  |

 सरकार  ने  उद्योगों  पर  बहुत  पु  जी  लगायी  है  पर  सभी  उद्योगों  को  स्थिति  बड़ी  शोचनीय

 है  |  दि  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मे  दि  हिन्दुस्तान  atlas  हिन्दुस्तान  मशीन

 गर्ल्स  ait  सिगरेटों  खानें  सभी  घाटे  में  चल  रही  है  सरकारी  क्षेत्र  में  यही  सब  होता  है  क्योंकि

 वहां  धन  की  कोई  कमी  नहीं  होतो  यदि  निजी  क्षेत्र  में  होते  तो  हानि  का  dat  &  चले  सप्ताह  में  ही

 चल  जाता  ate  स्थिति  को  सुधार  लिया  जाता  ।
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 )  अनुदानों  की  मांगें

 सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  उद्योगों  में  लागत  अनुमानित  लागत  से  कहीं  अधिक  बढ़  गई

 है  |  बोकारो  इस्पात  कारखाने  को  ही  तोजीए  उसमें  पहली  अवस्था  में  ही  89  करोड़  रुपये  श्रमिक

 व्यय  हुए  |  खेतड़ो  तांबा  कारखाने  भी  24  करोड़  से  बढ़कर  90  करोड़  हो  गई  है |
 गर्त  इस  बात  को  अत्यघिक  श्रावक्यकता  है  कि  अनुमान  ठीक-ठीक  लगाए  जाये  क्योंकि  यदि  किसी
 परियोजना  में  अनुमानित  लागत  से  afer  लागत  जाती  है  तो  वह  अलाभकर  हो  न  होकर  घाटे

 को  परियोजना  भी  होगी  |  इसलिए  परियोजना ग्र ों  की  afar  अनुमानित  लागत  से  बढ़नी

 नहीं  चाहिए  |

 सरकार  ने  बड़े  जोर  शोर  से  यह  दावे  किये  हैं  कि  आयात  की  जाने  वाली  बहुत  सी

 वस्तु ग्न ों  के
 बदले  विकल्पों  का  उत्पादन  करके  पर्याप्त  रुपया  बचाया  है  ।  पर  सम्भवतः  देश  की

 झांवश्यकताशं  को  पुरा  करने  के  लिए  आर  बहुत  से  उद्योगों  स्थापना  करके  शौर  शी  as

 परिणाम  निकल  सकते  |  उदाहरणतः  हम  at  भी  शाक्ति  चालित  मुद्रण
 फोटो  फिल्मों  मिश्रित  कास्टिक  समाचार  पत्रों  के
 सोडा  राख  कौर  कागज  आदि  का  आयात  करते  हैं  ।  इन  वस्तु भों  के  उत्पादन  के  लिए  उद्योग

 प्रारम्भ  किए  जीने  चाहिए  |

 ट्रैक्टरों  wie  शक्ति  चालित  हलों  के  निर्माण  की  दिशा  में  कोई  विशेष  प्रगति  नहीं  हुई

 है  ।  पंजाब  को  तीन  पार्टियों  को  ara  करने  के  लाइसेंस  दिए  गये  थे  पर  कारखाना  करने  में

 उनकी  कोई  रुचि  नहीं  इस  बात  को  जांच  की  जानी  चाहिए  कि  वे  कारखानों  की  स्थापना  में

 देरी  क्यों  कर  रहे ंहैं
 जबकि  उन्हें  इसे  आधार  पर  लाइसेंस  पर  दिये  गये  थे  |  इन  egal  को

 झगर  हम  आयात  बन्द  कर  दें  तो  हम  बहुत  सी  विदेशी  मुद्रा  बचा  सकते  हैं  |

 यही  बात  मुद्रा  मशीनों  के  निर्माण  में  है  ।  बहुत  से  लोग  इनके  निर्माण  का  कारखाना

 स्थापित  करना  चाहते  हैं  पर  फिर  भी  देरी  हो  रही  है  ।  इनकी  स्थापना  के  लिए  शीघ्रता  की

 जानी  चाहिए  |

 मैं  aqua  करता  करता  हूँ  कि  सरकार  यह  नहीं  चाहती  कि  बड़े-बड़े  उद्योगपति  इनका  निर्माण

 करें  इस  हालत  में  सरकार  नए  उद्योगपतियों  को  चुनकर  उन्हें  यथोचित  सहायता  दे  सकती  है  ।  यदि

 सरकार  का  यह  प्रयत्न  सफल  नहों  होता  है  तो  सरकार  बड़े  उद्योगपतियों  के  ars  नहीं  अराना  चाहिये

 देश  की  विदेशी  मुद्रा  बचाने  के  लिये  हमें  इनका  उत्पादन  शुरू  कर  देना  फिर  चाहे  वह

 सरकारो  क्षेत्र  में  हो  ग्रीवा  निजी  क्षेत्र  में  ।

 हमें  फोटो  फिल्म  श्र  अ्रखबारी  कागज  का  निर्माण  करने  के  लिए  भो  कदम  उठाने

 अखबारों  कागज  के  लिये  प्रासाद  से  पर्याप्त  कच्चा  माल  मिल  सकता  है  |

 स्कूटरों  को  मांग  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  है  तथा  स्कूटर  लेने  के  इच्छुक  लोगों  ने  प्रतिभूति

 के  रूप  में  6.25  करोड़  रुपये  जमा  करा  रखे  हैं  ।  उसी  प्रकार  कार  के  इच् छू कों  ने  13.28  करोड़  रुपये

 जमा  किए  हैं  ।  यह  राशि  इस  प्रकार  20  करोड़  रुपये  हो  जाती  है  जिससे  एक  कारखाना  श्रासानो

 से  खड़ा  किया  जा  सकता  है  ate  निर्माण  शुरू  किया  जा  सकता है  |  वर्तमान  स्कूटर  कारखानों  को

 शर  अ्रधघिक  स्कूटर  निर्माण  करने  का  अधिकार  देना  चाहिए  |
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 वक  a  लिएस

 इसलिए  देश  में  जिन  दस्तूरों  की  कमी  है  तथा  आवश्यकता  हैं  उनका  उत्पादन  बढ़ाने  का

 उपाय  करना  चाहिए  |  यदि  श्राप  यह  नहीं  कर  सकते  तो  इसे  किसी  अन्य  को  सौंप  दें  |

 एक  अन्य  बात  जो  के  उत्पादन  में  बाधक  है  उनका  लाभकारी  विक्रय  मुल्य/नियं-

 aa  तभी  लगाया  जाना  चाहिये  जबकि  वस्तु ग्र ों  का  मूल्य  झ्र  लाभ  सीमा  से  अधिक  हो  जाए  |

 परन्तु  कभी-कभी  सरकार  लागत  मूल्य  बढ़  जाने  पर  भी  मूल्य  बढ़ाने  को  राजी  नहीं  होती  |  कागज

 के  सम्बन्ध  में  ऐसा  ही  sat  ।  लाइसेंस  व्यवस्था  समाप्त  कर  दी  गई  भ्र ौर  कोई  शौर  कारखाना

 स्थापित  नहीं  किया  गया  ।  इस्पात  का  मूल्य  भी  बढ़  गया  है  ।  सरकार  को  अपनी  नीति  हढ़  बनानी

 चाहिए  तथा  उसे  मात्र  कुछ  लोगों  के  दबाव  में  जाकर  नहीं  बदलना  चाहिए  ।  सीमेंट  के  मामले  में

 ऐसा  ही  gal  कुछ  लोगों  के  दबाव  में  प्रारंभ  उस  पर  लगा  कन्ट्रोल  हटा  दिया  गया  |

 एकाधिकार  अधिनियम  के  परिवर्तनों  के  सम्बन्ध  में  बड़ा  शोर  शराबा  किया  गया  है  |  हमें

 किसी  को  भी  उत्पादन  करने  से  नहीं  रोकना  चाहिए  ।

 श्री  एस०  कार  दासानी  :  यह  बड़े  सन्तोष  की  बात  है  कि  देश  में  मंदी  का  जो

 समय  था  वह  समाप्त  गया  है  श्र  प्रौद्योगिक  गतिविधियां  फिर  शुरू  हो  गई  है  |  पिछले  साल

 हमारे  प्रौद्योगिक  उत्पादन  में  6.4  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थी  तथा  इस  aq  7.3  प्रतिशत  की  |

 नए  उद्योगों  की  स्थापना  तथा  विद्यमान  उद्योगों  के  विस्तार  में  कोई  बड़ी  प्रगति  नहीं  हुई है  ।

 उत्पादन  में  जो  ब्रिकी  हुई  वह  विंमान  क्षमता  के  aes  उपयोग  से  हुई  है  |  देश  में  बढ़ती  हुई  योग  को

 तथा  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  नए  उद्योगों  की  स्थापना  ward  श्रावक  है  नए

 उद्योगों  की  स्थापना  में  होने  वाले  विलम्ब  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  नई  नीति  की  घोषणा  की

 है  तथा  बहुत  से  प्रतिबन्धों  को  ढीला  कर  दिया है  ।  प्रतिबन्धित  सूची  को  निलम्बित  कर  दिया  गया

 है  ।  एक  करोड़  की  पु  जी  के  निवेश  के  लिए  लाइसेंस  की  आवश्यकता  नहीं  रही  है  तथा  इसके  10

 प्रतिश्त  तक  की  विदेशी  मुद्रा  wart  शादी  लाने  के  लिए  दी  गई  है  ।

 यह  एक  बहुत  ही  उत्तम  कौर  सही  समय  पर  लिया  गया  निरंक  है  |  इसमें  छोटे  तथा  मध्यम

 दर्ज  के  उद्योगपतियों  को  निश्चय  ही  मदद  मिलेगी  तथा  नए  उद्योगों  की  तेजी  से  स्थापना  करने  में

 यक  होगी  |

 प्रतिबन्धित  सूची  को  निलम्बित  करने  से  कुछ  अझर  उद्योग  चालु  होंगे  पर  मेरा  तो  कहना  यह

 है  कि  इस  सूची  को  बिलकूल  समाप्त  कर  दिया  जाये  इन  उद्योगों  की  उन्नति  कौर  विस्तार  हो  सके  |

 विलास  सामग्री  के  अतिरिक्त  अन्य  वस्तुप्नों  के  उत्पादन  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 है  |  छोटे  कौर  मध्यम  दर्ज  के  उद्योगों  को  पुरा  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  |  देश  में  इन  चीजों  की

 मांग  तीव्रता  से  बढ़  रही  है  |  इसलिए  अतिरिक्त  उत्पादन  से  भय  नहीं  होना  चाहिए  |  अतिरिक्त

 दन  से  तो  स्वराज्य  स्पर्धा  होगी  कौर  माल  की  किस्म  में  सुघार  होगा  तथा  मूल्यों  में  कमी  होगी  तथा

 साथ  ही  रोजगार  के  अवसर  बढ़ेंगे  ।

 संयत्र  तथा  मशीनों  के  sata  के  लिए  10  प्रतिशत  विदेशी  मुद्रा  उन  लोगों  को  दी  जायेगी

 जो  एक  करोड़  तक  पू  जी  लगायेंगे  ।  किन्तु  जहां  निवेदन  की  राशि  कम  होगी  अर्थात्  25  लाख  या

 उसके  रास-पास  हो  तो  वहां  केवल  24  या  3  लाख  रुपये  मिलेंगे  तथा  इतनी  राशि  से  मशीन  are

 ग्रा यात  नहीं  की  जा  सकती  इस  कारण  उसे  फिर  से  लाइसेंस  के  लिए  प्रार्थना  करनी  पड़ती  है  कौर
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 इसके  फल स्व  देरी  होती  है  2  पर  सरका  र  उद्योगों  का TN च्  न  शीघ्रता  से  विकास  करना  चाहती  है  ।  जिससे

 कि  देश  को  झ्रावश्यकताएं  पुरी  हो  सकें  |  इसलिए  संयंत्र  तथा  मशीनों  के  श्रायात  के  लिए  विदेशी

 मुद्रा  का  निर्धारण  करते  समय  सरकार  को  निवेश  क्रम  प्रणाली  अपनानी  चाहिए
 जिससे  कम  पूजी  का  निवेश  करने  वालों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  प्रतिशतता  में  की

 जा  सके |

 देकर  झाल  से  अख़बार  कागज  की  देश  में  बहुत  कमी  सरकार  ने  एक  कारखाना

 alg  करने  की  बनाई  थी  किन्तु  उस  सम्बन्ध  में  पन्त  तक  कुछ  नहीं  गया

 परिणाम  स्वरूप  हमें  प्रति  वह  30  करोड़  रुपये का  कागज  विदेशों  से  मंगाना  पड़ता  है  ।

 इसकी  स्थापना  में  यथा  अनुभव  शीघ्रता  की  जानी  चाहिए  |  ट्रेक्टर  उवंरक  शादी  के  उत्पादन  को

 कौर  भी  हमें  ग्रसित  ध्यान  देना  जिससे  लोगों  को  रोजगार  मिल  सके  site  वस्तुद्नों  का

 उत्पादन  बढ़े  शरीर  उचित  दरों  मिल  सकें  |

 सरकार  को  चाहिए  कि  वह  विकसित  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  स्थापना  करे  ।  इससे  उन

 क्षेत्रों  का  विकाश  होगा  शर  को  रोजगार  मिलेगा  |  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  ऐसे  क्षेत्रों

 में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  साहसी  उद्योगियों  को  लाइसेन्स  देकर  प्रोत्साहित  करे  |

 पिछले  राठ-दस  वर्षों  से  हैवी  भोपाल  हानि  उठा  रहा  1967-68  में  तो  यह

 घाटा  51  करोड़  रुपये  तक  पहुँच  गया  ।  हैवी  इंजीनियरिंग  रांची  तथा  भारत  हैवी

 इलेक्ट्रिकल्स  भी  घाटे  में  चल  रहे  हैं  ।  मत  उन्हें  यह  घाटा  न  हो  इसलिए  इनके  प्रबन्ध  में  arya

 चूक  परिवर्तन  होना  चाहिए  |

 श्री  देवकी  नन्दन  पाठ टो दिया  :  श्रीमान्  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  के  1969-70

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  कहा  जाता  है  कि  झर  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  के  छोटे  व  बड़े  उद्योग

 को  प्रोत्साहन  देकर  देश के  झ्रौद्योगीकरण  में  वृद्धि  करना  औद्योगिक  विकास  विभाग  का  कांस्य

 इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  इस  विभाग  को  विभिन्न  क्षेत्रों  के  विकास  कार्यों  को

 समन्वित  कर  देश  में  उपलब्ध  संसाधनों  का  उचित  उपयोग  करना  चाहिए  ।  यह  विभाग

 मंत्रालय  से  सलाह  लेकर  उससे  समन्वय  स्थापित  कर  प्रौद्योगिक  विकास  के  कई  कार्यों

 की  रूपरेखा  तैयार  करेगी  जिससे  कम  से  कम  समय  में  ग्रसित  से  alan  विकास  किया  जा

 सकेगा  |  मगर  इस  मंत्रालय  के  गत  ag  के  कार्यों  पर  दृष्टिपात  करेंगे  तो  पता  चलेगा  कि  यह  उक्त

 लक्ष्य  की  प्राप्ति  में  दुखद  रूप  से  सफल  हो  गया  |  इस  मंत्रालय  ने  उपलब्ध  संसाधनों  का  अनुचित

 शरीर  गलत  तरीके  से  उपयोग  किया  कौर  इससे  परिणाम  प्रतिकूल  पड़ा  ।  इस  सिलसिले  में  सरकारी

 उपक्रमों  का  कार्य  सबसे  अ्रघिक  शोचनीय  माना  जा  सकता  है  |  सरकारी  उपक्रमों  में  कुल  पू  जी

 विनियोजन  3500  करोड़  रुपये  हैं  जो  सरकारी  अर  गैर  सरकारी  तमाम  उपक्रमों  के  कुल  Tat

 विनियोजन  का  50  प्रतिशत  है  ।  इन  सरकारी  उपक्रमों  का  उत्पादन  कुल  उत्पादन  का  केवल  12

 प्रतिश्त है  |  1967-68  तक  सरकारी  उपक्रमों में  हुई  कुल  हानि  करीब  154  करोड़  रुपये  थी ।
 1967-68  में  35  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  |  1968-69  में  26.89  करोड़  रुपये  की  कौर  हानि

 जेसा  कि  इस  मंत्रालय  ने  हिसाब  1969-70  में  25  करोड़  रुपये  की  हानि  होगी

 इस  प्रकार  कुल  मिलावट  1669-70  के  ya  में  लगभग  250  करोड़  रुपये  की  हानि  का

 aaa  है
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 कुछ  मिसालों  के  बल  पर  मैं  अपने  कथन  को  स्पष्ट  कहना  चाहता  हूँ  ।  इस  मंत्रालय  के  ata

 13  उद्योगों  को  मैं  हवास  तौर  पर  लेता हैं  |  इनको  कुल  लागत  400  करोड़  रुपये  थी  |  1968-69

 में  कुल  57  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  जिसमें  केवल  1968-69  को  लगभग  13  करोड़  रुपये  थी  |

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस  1961-62  में  area  gat  जिसकी  कुल  पूजी  15  करोड़  रुपये  थी  |

 बारीक  उत्पादन  केवल  105  करोड़  रुपये  का  है  |  विनियोजित  पूजी  के  भ्रनुपात  में  यह  उत्पादन

 बिल्कुल  कम  है  ।  प्रारम्भ  के  दो  या  तीन  वर्षों  में  इस  उपक्रम  ने  कुछ  लाभ  प्राप्त  किया

 at,  मगर  उसके  बाद  से  बराबर  हानि  होती  रही  गौर  1968-69  के  अंत  में  2  करोड़  रुपये  की

 हानि  हुई  ।

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  एंक  अन्य  सरकारी  उपक्रम  है  जिस  की  कुल  लागत  की  158  करोड़

 मगर  इसको  वार्षिक  उत्पादन  केवल  30  करोड़  रुपये  का  है  |  यह  1964  में  दुरू  हुआ  थां  |

 1968-69  के  अन्त  में  इसमें  3.37  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  ।  उत्पादन  शुरू  होने  के  छः  वर्ष  बाद

 यह  स्थिति  रहती  है  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इन  उपक्रमों  को  इस  प्रकार  भारी  हानि

 उठाकर  तब  तक  चलने  देगी  जब  ag  श्राप  ही  श्राप  खतम  हो  जायेंगे  ।  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  इन्डिया

 लिमिटेड  एक  अन्य  उदाहरण  है  जिसकी  कुल  लागत  107  करोड़  रुपये  है  ।  इन  में  गत  वर्ष  के  ग्रस्त  तक

 43  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  है  ।  अकेले  1968-69  में  5.87  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  |

 राष्ट्रीय  विकास  निगम  जिसको  स्थापना  1954  में  की  गयो  को  भी  यही  हालत है  |

 इसकी  स्थापना  प्रौद्योगिक  विकास  में  वृद्धि  करने  के  लिए  की  गयी  थी  इसके  wa  तक  के  कार्यों  के  संबंध

 में  सरकारी  उपक्रम  समिति  ने  अपने  63  वें  प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि  यह  औद्योगिक  विकास  में  वृद्धि

 लाने  के  झपने  लक्ष्य  की  प्राप्ति  में  फुरत  सफल  रहा  |  समिति  ने  यह  भी  कहा  है  कि  यह  केवल  एक

 पद्यमद्यांदात्री  समिति  रह  गयी  है  ।  गत  16  वर्षों  में  इस  निगम  ने  जो  भी  काय  वह  भ्रधिकांश

 अलाभकर  था  |  शौर  इसके  परिणाम  स्वरूप  निगम  को  भारी  हानि  उठानी  पड़ी  ।  इसमें  कुल  लगाई

 गई  पूजी  8.70  करोड़  रुपये  है  कौर  दत्त  पूजी  केवल  10  लाख  रुपये  ।  शेष  राशि  केन्द्र  सरकार  से

 चरण  के  रूप  में  ले  ली  गयी  |  विंमान  स्थिति  यह  है  कि  86  लाख  रुपये  की  कुल  हानि  हुई  जिसके

 परिणाम  स्वरूप  केन्द्र  सरकार  के  चुकाने  में  भी  निगम  असमथ  रह  गया  |

 इस  प्रकार  के  कार्यों  से  तंग  जाकर  प्राक्कलन  समिति  ने  सिफारिश  दी  थी  कि  इसको  शीघ्र

 बन्द  किया  जाए  |  मन्त्रालय  ने  इसकी  ae  ध्यान  नहीं  दिया  |  wea  में  सरकारी  उपक्रम  समिति

 ने  प्राक्कलन  समिति  के  निष्कर्षों  से  सहमत  होकर  सलाह  दी  कि  सरकार  इस  निगम  को  आगे  चलाने  के

 संबंध  में  पुरविक़ार  करे  |  यह  समिति  का  अंतिम  प्रतिवेदन  है  ।  सरकारी  उपक्रम  का  कायें  इस  तरीके

 से  चल  रहा  है  |

 ये  सारे  सरकारी  उपक्रम  आवश्यकता  से  alas  ऊँची  तालिका  उत्पादन  में

 गलत  प्रायोजन  इरादी  दावत  बीमारियों  से  पीड़ित  हैं  ।  सामाजिक  न्याय  उपभोक्ताओं  के  हित  की

 रक्षा  शादी  बातें  बिल्कुल  घोखा  है  ।  गैर  सरकारी  उपक्रम  की  तुलना  में  सरकारी  उपक्रम  का  कार्य

 बहुत  ही  निम्न  स्तर  का  है  इन  सरकारी  उपक्रमों  के  गत  वर्षों  के  कार्यों
 को

 नजर  stars  करके  सरकार

 इनमें  श्रमिक  पूजी  लगाने  का  दत्त  कर  रही  चौथी  योजना  में  कुल  पू  जी  विनियोजन  का  64

 प्रतिघात  सरकारो  क्षेत्र  में  किया  जा  रहा  है  क्या  सरकार  पव  के  अनुभवों  से  कोई  सबक  नहों  सीखेगी
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 लगता  है  सरकार  देश  को  श्रथंव्यवस्था  पर  हो  रहे  गहरे  आघातों  से  बिल्कुल  श्रप्रभाबित  है  |  सरकारी

 क्षेत्र  को  बढ़ाने  की  अपनी  नीति  को  बिना  रोक-टोक  के  चला  रही  है  |

 कागज  के  उद्योग  के  बारे  में  मन्त्री  महोदय  ने  सदन  में  कहा  कि  1964  में  कागज  पर  से

 नियन्त्रण  हटाते  ही  सरकार  उसके  मुल्य  में  बृद्धि  हो  गयी  |  1966  में  कागज  उद्योग  के  लिए  लाइसेन्स

 का  नियन्त्रण  हटा  लिया  गया  ।  मगर  इन  चार  वर्षों  में  मंत्नालय  में  कागज  उद्योग  की  स्थापना  के

 लिए  एक  भी  आवेदन  पत्र  नहीं  पहुंचा  |  वर्तमान  कुल  उत्पादन  क्षमता  केवल  7,30,000  टन  है  जबकि

 चौथी  योजना  के  wer  में  झावइ्यकता  12,90,000  टन  की  होगी  ।  मन्त्रालय  ने  हिसाब  लगाया  कि

 उत्पादन  क्षमता  300,000  टन  कौर  बढ़ानी  चाहिये  |  इस  प्रकार  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये  300  कौर

 400  करोड़  के  बीच  रकम  की  अवदइयकता  पड़ेगी  |  इतनी  राशि  कहां  से  प्राप्त  होगी  यहीं  कारण  है

 कि  नए  उद्योग  की  स्थापना  में  लोग  दिलचस्पी  नहीं  दिखाते  ।

 1968  में  कागज  पर  से  नियन्त्रण  हटाने  के  पहले  कागज  का  मूल्य  सरकार  द्वारा  नियन्त्रित

 था  |  सरकार  ने  मृत्य  में  वृद्धि  होने  पर  रोक  लगायी  क्योंकि  ag  जनता  को  सस्ती  दर  में  कागज

 उपलब्ध  कराना  चाहती  थी  |  मगर  दुसरी  कौर  वे  उत्पादन  ग्रन्थ  करों  में  वृद्धि  करती  रही

 इसके  परिणाम  स्वरूप  कर  करीब  42  रोक  45  प्रतिशत  तक  ६2 है|  गया  |  उपभोक्ताओं  के  हित  की  रक्षा

 क्या  इस  तरीके  जाती  है  १

 इन  सारी  बातों  के  परिणाम  स्वरूप  उद्योग  की  लाभ  क्षमता  छीजती  रही  |  उद्योग  को  रिज

 रखने  की  अनुमति  नहीं  दी  गयी  ।  उत्पादन  में  क्षमता  नहीं  बढ़ी  |  यदि  सरकार  कागज  उद्योग  के के

 विकास  की  ae  सच्चे  श्री  में  जागरुक  है  तो  उन्हें  मुल्य  का  ढांचा  इस  प्रकार  बनाए  जाने  को  अनुमति

 देनी  चाहिये  ताकि  उद्योग  के  पोस  उत्पादन  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  अतिरिक्त  राशि  at  जाए  |  यदि

 ऐसे  नहीं  किया  तो  इस  समस्या  का  हल  नहीं  किया  जा  सकता  |

 कागज  उद्योग  को  राज्य  सरकारों  की  ग्रोवर  से  कई  कठिनाइयां  सहनी  पड़ती  हैं  ।  नेपा  मिलों

 को  वन  का  पट्टा  मिलने  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  से  कई  कठिनाइयां  सहनी  पड़ी  |  राज्य  सरकारें

 अ्राकष॑क  दातों  पर  ऋण  की  सुविधा  नहीं  देती  ate  किसी  निर्णय  को  कई  वर्षों  तक  टलती  रहती  हैं  ।

 अब  एक  कागज  उद्योग  निगम  बनाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  सरकारी  क्षेत्र  में  दो  युनिट  काम

 करेंगे  ।  इन  दो  यूनिटों  में  झ्र नुमा नित  उत्पादन  क्षमता  130,000  टन  है  ate  इनकी  कुल  लागत  100

 करोड़  रुपय ेहै  |  कागज  के  विंमान  मूल्य  के  हिसाब  से  इसके  द्वारा  केवल  20  करोड़  रुपये  के  मुल्य  के

 कागज  का  उत्पादन  किया  जा  सकेगा  |  सरकार  को  मुल्य  Bla,  ब्याज  शादी  के  लिये  20  करोड़  रुपये

 खच  करने  पड़ेंगे  ।  वर्तमान  उद्योगों  में  विकास  करने  के  सरकार  सावंजनिक  क्षेत्रों  में  नए

 उद्योगों  की  स्थापना  कर  रही  है  जिसका  दुष्परिणाम  हम  देख  चुके  हैं  ।

 स्कूटर  शहरों  में  रहनेवाले  मध्यम  ay  के  लोगों  की  कुल  आवश्यकता  है  स्कूटर  का  वर्तमान

 उत्पादन  केवल  60,000  है  जबकि  प्रतीक्षा  सूची  में  2,  10,000  लोगों  का  नाम  है  |  यहां  भी  सरकार

 ने  मुल्य  में  नियंत्रण  लगा  दिया  |  जब  स्कूटर  का  मुल्य  3000  रुपए  से  alae  परिवर्तन  व्यय  के

 रूप  में  केवल  535  रुपए  की  झ्र नुम ति  दी  गई  है  |  दोष  राशि  कच्चे  माल  के  बिजली  के

 जल  के  yen  के  लिए  ate  ऐसी  अन्य  चीजों  के  लिए  व्यय  की  जाती  है  यदि  सरकार  का  लक्ष्य  सस्ती

 दर  में  स्कूटर  उपलब्ध  कराना  है  40  से  45  प्रतिशत  कर  क्यों  लगाया  जाता  है  १  यह  सही  नहीं
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 है  |  पहले  ही  एक  प्रस्ताव  रखा  गया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  स्कूटर  कारखाना  स्थापित  किया

 जाए  |  वर्तमान  कारखानों  में  राज  जो  30,000  स्कूटरों  का  वार्षिक  निर्माण  हो  रहा  कुछ  कौर

 धनराशि  उसमें  लगा  दी  जाएगी  तो  उसको  50,000  तक  बढ़ा  दिया  जा  सकता  है  |  मगर  इन

 खानों  को  निरुत्साहित  किया  गया  है  |  इसके  स्थान  पर  सरकारी  क्षेत्र  में  नए  उद्योग  स्थापित  करने  का

 प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  |

 इन  सारी  चीजों  के  अलावा  सरकारी  उपक्रमों  की  क्षमता  को  छिपाने  के  लिए  सरकार

 निरंतर  निजी  उपक्रमों  के  विरुद्ध  दूषित  प्रचारकों  कर  रही  है  ।  हाल  में  किसी  मंत्री  महोदय  ने  एक

 प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  कि  1966-67  में  बिडला  की  अस्ति  480  करोड़  टोटा  को  547  करोड़

 रुपए  कौर  मफतलाल  की  106  करोड़  रुपए  थी  |  इसके  द्वारा  जनता  के  मन  में  यह  धारणा  पैदा  की

 जाती  है  कि  इन  ग्रास्तियों  के  एकमात्र  स्वामी  ये  लोग  हैं  ।  असल  में  यह  उनके  विभिन्न  उद्योगों  में

 लगाई  हुई  कुल  पूजी  है  जिसके  समझदार  लाखों  लोग  हैं  |  इस  प्रकार  की  धारणा  फैलाकर  सरकार

 जनता  संसद  सदस्यों  को  पोस्ट  कर  रही  है  |  बिड़ला  बन्धु  या  टाटा  एन्ड  सन्स  जसी  कोई  चीज

 ही  नहीं  है  |  हर  एक  कंपनी  उसके  साझेदारों  द्वारा  नियंत्रित  है  र  निदेशक  मंडल  को  इन्हीं

 दारों  द्वारा  चुनाया  जाता  है  |  सरकार  को  इस  प्रकार  उन  लोगों  को  बलि  की  बकरी  नहीं  बनाना

 चाहिए  जिन्होंने  इस  देश  के  प्रौद्योगिक  विकास  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  wat  को  है  |

 निजी  उपक्रमों  को  सरकार  कई  धमकियां  देती  है  ।  सरकार  कहती  है  कि  मगर  में  सहायता  नहीं

 करेंगी  तो  निजी  उपक्रम  चल  नहीं  सकता  |  असल  में  यह  सरकार  अरपना  सारा  मानसिक  संतुलन  खो

 गयी  हैं  ।  निजी  उद्यम  arr  इसीलिए  बढ़  रहे  हैं  कि  उनमें  जनता  का  विश्वास  है  |  राष्ट्रीयकृत  च्े बकों

 की  जमा  राशि  पर  सरकार  का  जितना  अधिकार  है  उतना  ही  हमारा  अधिकार  हैं  |  सरकारी  उपक्रमों

 का  शेयर  बु  में  बाजार  में  बेचा  जा  रहा  है  |  यह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  जनता  का  सरकारी

 क्षेत्र  में  विश्वास  ats  |

 एकाधिकार-रोक  कानून  बनाकर  सरकार  बड़ी  उलझन  में  पड़  गयी  है  ।  जिस  एकाधिकार  के

 सिद्धांत  को  दुनिया  तुच्छ  समय  के  वर्षों  पहले  छोड़  चुकी  उसे  यह  सरकार  स्वीकार  कर  रही  है  |

 इन्हें  पता  नहीं  है  कि  दुनिया  में  क्या  हो  रहा  है  ।  हमें  श्रमिक  ढांचे  को  मजबूत  बनाना  कौर

 तकनीकी  विज्ञान  अदि  बातों  में  अन्य  देशों  का  मुकाबला  करना  होगा  |

 सरकार  ने  राज  तक  जो  कुछ  उसके  परिणामस्वरूप  आद्योगिक  विकास  में  विधा

 हुई  ।  साधनों  की  कमी  हुई  |  मुद्रास्फीति  को  स्थिति  कायम  हो  गई  |  1968  में  केवल  531  कंपनियों

 का  पंजीकरण  हुआ  जिनकी  कुल  पूजी  155  करोड़  रुपए  थी  1969  में  केवल  717  कंपनियों  का

 पंजी कररा  हुमा  जिनकी  कुल  पूजी  थी  107  करोड़  रुपए  ।  विकास  को  गति  यह  है  |  लाइसेन्स  के

 बारे  में  भी  यह  बात  संच  है  |  1965  में  515  लाइसेन्स  दी  गयी  थी  जो  1966  में  388  हो  गई  श्र

 1967  में  280  wiz  1968  जुन  तक  वह  91  हो  गई  |

 ग्राम  विकास  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  |  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  23  ag

 बाद  भी  कृषि  से  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  को  ae  बढ़ने  में  प्रगति  नहीं  हुई  देश  के  791  प्रतिश्त  लोग  ae

 भी  कृषि  पर  fz  रहते  हैं  ।  ने  विकसित  देशों  में  केवल  5  प्रतिशत  लोग  ही  कृषि  पर

 frit  रहते हैं  ।  श्रगर  सरकार  गांवों  की  जनता  को  उद्योग  की  दौर  श्रघिकाधिक  आकर्षित  करने  के
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 क

 लिए  श्रावक  कदम  नहीं  उठानी  तो  चाहे  वैसे  भी  विकास  किये  देश  की  उन्नति  नहीं

 होगीं  ।  इसके  लिए  सरकार  कों  ग्रामीण  विकास  योजना  की  कार्यान्वित  करना  चाहिये  ।

 सबसे  पहले  सरकार  को  सरकारी  उपक्रम  कौर  राष्ट्रीयकरण  को  समाप्त  करना  चाहिये  |  पूंजी

 सबसे  बहुमूल्य  पण्य  है  ।  सरकार  इस  बहुमूल्य  पाप  को  सरकारी  उपक्रमों  में  विनियोजित  कर  हर  साल

 हानि  नहीं  उठा  सकती  |  उत्पादन  में  वृद्धि  और  हानि  में  कमी  करने  के  लिए  सरकार  को  अपना

 रवैया  बदलना  होगा  सरकार  इस  सदन  में  दृढ़ता  से  यह  कहे  कि  जब  तक  सरकारी  उपक्रमों  से  लाभ

 mre  नहीं  तब  तक  पूजी  का  site  विनियोजन  नहीं  किया  जाएगा  |

 मैं  ara  करता  हूं  कि  मैंने  जो  प्रस्ताव  किया  सरकार  उस  पर  गौर  करेगी  श्र  आवश्यक

 कदम  उठाएगी  |

 Shri  Achal  Singh  (Agra):  Mr.  Chairman,  Sri,  industry  and  trade  has  a  very
 important  role  in  the  development  of  India.  During  the  last  22  years  we  made  much  head-
 way  in  industry.  Now  we  are  capable  of  manufacturing  almost  al]  materials  that  are
 essential  for  our  daily  life.  But  there  is  another  aspect  of  this  issue  the  Government  has
 invested  an  amount  of  Rs.  3500  crores  in  the  public  sector.  If  these  public  sector  under
 takings  earn  a  profit  of  even  ten  per  cent,  an  amount  of  350  crores  rupees  will  come
 in  the  hands  of  the  Government.  But  the  most  deplorable  thing  is  that  these  under-

 takings  are  running  at  loss.  The  Government  is  already  in  a  debt  of  Rs.  15,000  crores.
 This  is  the  sad  state  of  affair.  We  raise  the  attractive  slogans  of  Socialism.  But  Socia-
 lism  can  be  achieved  only  through  honest  and  dedicated  work.  Almcst  all  of  the  Chair-
 men  of  the  public  undertakings  are.  inexprienced  men  and  they  are  only  concerned  with

 earning  more  and  more  money  for  their  personal  ends.  The  Public  Accounts  Committee
 and  the  estimate  committee  have  high  lighted  this  problem  and  made  important  sugges-
 tions.  But  hither  to  no  step  has  been  taken  to  meet  this  situation

 The  Antibiotic  factory  in  Rishikesh,  in  which  Government  has  a  large  investment,
 Chairmen  or ig  running  at  loss.  That  factory  is  notorious  for  mismanagement.  The

 Director  will  appoint  only  those  persons  who  belong to  this  own  caste.  Qualified  persons
 have  no  chance  (11616.  An  employee  is  retrenched  from  this  factory  who  is  having  an
 experience  of  fifteen  years.  When  I  draw  the  attention  of  the  Prime  Minister  and  the
 concerned  Minister  towards  this  they  said  that  this  is  an  antonomons  body  and  no  body
 can  meddle  in  its  affairs.  What  is  that  81 (010 81005  body  where  ever  the  Prime  Minister
 has  no  hold ?  If  ‘t  is  the  way  of  functioning  of  public  undertakings,  we  cannot  dream
 of  a  socialist  society.

 The  public  undertakings  should  be  warned  that  unless  they  make  profit  the  factory
 will  be  closed.  Those  enterprises  which  an  running  at  loss,  whould  be  g'ven  to  pr‘vate
 entefpreneurs  an  contract  basis.  The  private  enterprises  earn  considerable  profit,  where
 an  public  enterprises  run  at  !oss.  This  is  a  stfange  phenomenon.  This  state  of  affairs
 will  ultimately  lead  to  the  destruction  of  our  very  democratic  set  up.

 The  planners  have  not  thought  of  how  to  develop  the  whole  states  in  a  balanced
 way.  As  a  result  today  territorial  unbalances  West  Bangal  and  Maharashtra  are
 industrially  developed  states  where  as  U.  P.  Bihar,  Rajastan  are  industrially  backward.

 cities. In  U.  P.  Kanpur,  Varanasi  are  industrially  developed  But  Agra,  despite  an
 international  city,  is  even  now  industrially  far  behind  of  all  the  other  cities  of  U.  P.  Time
 and  again  we  have  drawn  .he  attention  of  the  Government  towards  the  backwardness  of
 this  city.  But  hitherto  our  hopes  and  dreams  are  not  materjalised.

 *
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 in  a  vast  country  like  ours  adequate  attention  should  be  given  to  the  fostering  of
 small  scale  industries  and  Cottage  industries.  Small  Scale  industries  are  the  warp  and

 We  must  learn  lessons woof  of  our  economy.  from  Japan  where  in  each  village,
 machine  sets  were  provided  to  manufacture  spare  parts  of  various  machinery.  In  India
 80  percent  of  the  population  Jives  in  villages.  If  such  industries  are  set  up  in  our  vil-
 lages,  their  condition  will  be  improved  by  leaps  and  bounds  and  thereby  they  can  contri-
 bute  enormously  to  the  national  wealth.

 _In  our  villages,  facilities  of  electricity  are  very  meagre.  The  Government  must  give
 Necessary  attention  towards  this.  At  present  the  essential  commodities  are  very  costly.
 Now  what  we  want  to  do  is  to  improve  production.  With  this  end  in  view,  the  Govern-
 ment  must  set  up  industries  throughout  the  length  and  breadth  of  the  country.  If  the  80

 per  cent  population  can  be  employed  inindustries  needless  to  say,  the  economic  condition
 of  this  country  will  be  fast  improved.  Hence  the  Government  must  expedite  the  process
 of  setting  up  of  industries.

 With  these  words  I  support  the  demand  for  Grants.

 Shri  Mrityunjay  Prasad  Mr.  Chairman,  Sir,  in  commercial  laws,
 recently  some  changes  were  brought  out.  One  was  to  abolish  the  managing  agency.  I
 would  like  to  ask  the  Government  what  alternative  step  the  Government  is  proposing  to
 take  in  its  place?  To-day  there  is  no  incentive  in  the  private  enterpreneurs.  They
 set  up  new  entefprises  with  not  the  only  intention  of  getting  divident,  but  something
 more.  दर्  the  managing  agencies  are  found  involved  in  unlawful  activities,  have  no
 objection  in  abolishing  then.  But  those  who  were  lawful  they  are  being  hindered.  It  is
 true  that  the  (90६11 617110  has  exempted  enterprises  from  license  up  to  Rs.  1  crores.  But
 the  problem  is  from  where  the  new  enterpreneuts  will  get  aid  materials.  They  are  not

 The  bottle-neck  policy  of  the  small  Indus- sute  of  getting  facilities  which  they  expect.
 tries  Service  is  another  harrassment  to  the  enterpreneur.  I  myself  was  a  victin  of  this
 policy.

 Mr.  Chairman  :  He  may  continue  his  speach  on  16th.

 इसके  फब चात  लोक-सभा  गुरुवार  16  1970  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए

 स्थगित  हुई  |

 The  Lok  Ankelh aD:  a  Then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  thursday  the

 16th  april,  1970,
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